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 श्री  दातार
 :

 कुल  मिलाकर  दस  राज्यों  ने  अपनी  तालिकायें भेज  दी  हैं  ।  ea  राज्यों  से
 भी

 हमें  प्राप्त  होने  की  शीराज़ा  है  ?

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त विधि  आयोग  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्तियों
 पर  प्रादेशिक  कार्यकारी  प्रभावों का  प्रभाव  पड़ता  इस  विवरण

 को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  इस  मामले  में  शी  करता  करने  के  लिये  क्या  पग  उठा  रही  है  ?

 श्री  राज्य  पुनर्गठन  विधेयक  पारित  होने  के  बाद  हमने  सभा  को  सूचित  किया

 कि  सिद्धांत  €प से  सरकार  अन्य  राज्यों  से  एक  तिहाई  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  के  पक्ष में  हैं  ।

 हमने  यह  बात  राज्यों को  भी  बता  दी  थी  ।  कुछ  मामलों  में  कार्यवाही  की  गयी  है  शौर  विभिन्न  राज्यों

 में  विभिन्न  उच्च  न्यायालयों में  लगभग  १२  व्यक्ति  नियुक्त  किये  जा  चुके हैं  ।  हम  इस  बात  को

 भरसक  यत्न  कर  रहे  हैं  कि  हमने  जो  कुछ  वायदा  किया  वह  पूरा  किया  जाये  ।

 श्री  जगन्नाथ राव  :  faa  भारतीय  तालिका के  संबंध  में  राज्यों  की  क्या  आपत्तियां  हैं  ?

 श्री  दातार  : मुख्य  न्यायाधीश  सम्मेलन  में  इस  oa  पर  विचार  किया  गया  ।  तालिका  में

 कुछ  मामलों  में  अधिवक्ताओं की  नियुक्ति  पर
 उनको  श्रापत्ति है  ।  उन्होंने  सुझाव

 दिया
 कि  जिला

 न्यायाधीशों श्र  प्रधिवक्ताश्ों  की  तालिका के  बजाय  अखिल  भारत  न्यायिक  सेवा  के  सदस्यों कीः

 एक  पदो ली  बनाना  अधिक  अच्छा  होगा  ।

 श्री  श्रमजद  मंत्री  महोदय  ने  बताया है  कि  उन्हें  अ्रासाम से
 से

 तालिका
 प्राप्त  नहीं

 हुई  है  उन्होंने  यह  भेजने  से  इन्कार  कर  दिया  है  या  वे  भेज  रह  हैं
 |

 श्री  दातार  :  श्रीराम  ने  भेज  दिया है  ।  झ्र भी  मैंने  बताया  है  fates  शर  राज्य--आसाम  से

 श्रभ्थावेदन  शाया  है  |

 करुणा  क्या  उच्च  न्यायालयों  के  लिये  न्यायाधीशों  की  एक  भ्रमित  भारत

 पिछली  बनाने  में  क्या  उन  राज्यों  को  अ्धिप्रतिनिधित्व दिया  जायेगा  जो  aah  भी  दौ क्षणिक  दृष्टिकोण

 से  पिछड़े  हुए  हैं  ?

 salt  दातार  :  यह  झ्रधिकांश विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य  न्यायाधीशों  कौर  मुख्य  मंत्रियों  पर

 निभंर  हम  जो  कुछ  कर  सकते  थे  वह  विभिन्न  राज्य  सरकारों a  उनके  जरिये  मुख्य  न्यायाधीशों

 को  यह  बताना  था  कि  जहां  तक  हो  जहां  तक  बाहर  के  न्यायाधीशों  का  संबंध  हमें  उन्हें  एक

 तिहाई करने  चाहियें  ।

 श्री  हेमा  :  उन  राज्यों  के  कया  संख्  है  जिन्होंने  या  तो  उत  सिफ  रिश  को  नहों  भाना

 म्रधवा won  राय  देने  में  विलम्ब  किया  ?  उन  मामलों  में  सरकार  भ्र  क्या  पग  उठायेगी

 श्री  सरकार  ने  इस  प्रश्न
 पर

 विचार  किया  है  ।  स्वर्गीय  गृह-मंत्री
 जी

 ने  मुख्य  मंत्री

 सम्मेलन  में  यह  बात  उठायी
 थी

 कौर
 वे

 इंस  बात  से  सहमत  हो  गये  कि  प्रथम  तौर  पर  हमें  कायें
 कर  रहे  न्यायाधीशों की  एक  पदाली  बनानी  चाहिये  ।

 श्री  नारायणन  कुद्टिमेनन  :  कया  यह  पदाली  श्रधिवक्ताओओं  ah  न्यायिक  सेवा  के

 दोनों  के  बारे  में  है  ak  यदि  तो  नियुक्ति के  लिये उस  पदाली

 वक्ताओं  ना
 >

 न्यायिक  सेवा  कौर  aif

 बीच  क्या  अनुपात

 मूल  अंग्रे  नरी  में
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 श्री  दातार
 :

 ऐसा  कोई  अनुपात  निर्धारित नहीं  किया  गया  है
 ।  नियुक्ति  की  प्रक्रिया यह

 विभिन्न  उच्च  न्यायालयों  के  मुख्य  न्यायाधीश  अधिवक्ताओं अथवा  कार्य  कर  रहे  जजों  के
 नामों

 ax  विचार  करते  हैं  प्रौर  फिर  वे  नाम  हमें  भेज  जाते  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 महोदय
 :  इस  प्रदान  में  सभी  माननीय  सदस्यों  की  अभिरुचि हो  सकती  है  ;  परन्तु

 सबको  तो  अवसर नहीं  दे  सकता  ।

 श्री  रघुनाथ  इसमें  हम  सबकी  अभिरुचि है  ।

 हिमाचल  प्रदेश  सें  राजनैतिक  पीड़ित

 +

 श्री  भक्त
 * 21932,

 श्री  to  चे

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  २४  Rego  के  झ्र तारांकित प्रशन  संख्या  ७२४  के  उत्तर के  संबंध

 में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  राजनैतिक  पीड़ितों  को  आधिक  सहायता का  जो  प्रदान
 विचाराधीन था  उसके  बारे  में  श्री तक  क्या  प्रगति हुई  है  ;  कौर

 उन  राजनैतिक  पीड़ितों  में  प्रासाद  हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिकों  की  संख्या  कितनी

 है

 गह-किये  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  शर  हिमाचल  प्रदेश

 नैतिक  पीड़ित  समिति  ने  राजनैतिक  पीड़ितों  के  ४३७  मामलों  की  देख  भाल  कर  ली  जिन  में

 हिन्द  फौज  के  भूतपूर्व  सैनिक  भी  सम्मिलित  हैं  तथा  समिति की  सिफारिशें शीघ्र  ही  प्राप्त  होने

 की  att है  ।  'S  मामले  we  समिति  के  विचाराधीन हैं  ।

 श्री  भक्त  भारत  इस  कार्य  के  लिये जो  समिति  बनाई  गई  में  जानना  चाहता  हूं

 कि  कया  उसमें  वहां  के  प्रमुख  गैर  सरकारी  लोगों  को  भी  लिया  गया  है  या  नहीं
 ?  ;

 fat  दातार
 :

 मेरे  पास  इस  समय  गठन  संबंधी  जानकारी  नहीं  है  ।  परन्तु  मुझे  विश्वास  है  कि
 समिति में  सरकारी  भर  गैर-सरकारी  दोनों  सदस्य हैं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  आजाद  हिन्द  फौज  के  लोगों  की  यह  शिकायत  रही  है  पिछले  दिनों
 तक  कि

 उनको  राजनीतिक  पीड़ित  नहीं  माना  जा  रहा  है  तो  क्या  इस  संबंध में  केवल  हिमाचल

 प्रदेश  सरकार  या  कौर  राज्य  सरकारों  से  भी  अनुरोध  किया  गया है  कि  राजनीतिक  पीड़ितों
 को

 सहायता  देते  समय  उनका  भी  ख्याल  रक्खा  जाय  ?

 fat  दातार
 :

 भारत  सरकार इरा  निकाली  गयी  पीड़ितोंਂ  की  परिभाषा

 के  प्रसारण  भूतपूर्व  ates  हिन्द  फौज  के  सेनिक  उस  परिभाषा  में  नहीं  aa  ।  Aa:  यह  मामला
 संबंधित  मंत्रालय  को  निर्देशित  किया  गया  उन्होंने  बताया  कि  भूतपूर्व  श्राजाद  हिन्द  फौज  के

 सैनिकों  को  भी  राजनीतिक  पीड़ित
 समझा  जाये

 ।

 Tis  अंग्रेजी  में
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 श्री  रघुनाथ तीन  बड़ी  west बात  है  ।

 श्री  wad  दर्शन  चूंकि  इस  सम्बन्ध  में  प्रभी  तक  थोड़ी  बहुत  गलतफहमी  राज्य

 सरकारों  के  दिमांगों  में  है  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार  यह  उचित  समझती  है  कि  इस  को  पुरी  तरह

 स्पष्ट  कर  दिया  जाये  तौर  इस  तरह  के  स्मरण  पत्र  राज्य  सरकारों  को  दुबारा  भेज  दिये  जायें
 ?

 श्री  सरकार  ऐसा  करेगी ।

 श्री हेम  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  राष्ट्रीय  संघर्ष  में  भाग  लेने

 वाले  व्यक्तियों  का  त्याग  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  बाद  लाभांश  के  हक  के  लिये  देश-भक्ति  में

 विनिधान  नहीं  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  इस  भेद  को  दूर  करेगी
 ?

 1  अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  तक  कर  रहे  हैं  ।

 fart  उनकी  प्रस्तावना  का  प्रथम  भाग  बहुत  बड़ा  है  |

 महोदय
 :

 उन्हें  उत्तर  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  खूनी  लड़ाई में  लड़ने  वालों

 तक  को  इनाम  दिया  जाता  है  ।  इस  भ्र हि सक  संघर्ष  में  कितने  ही  व्यक्ति  पीड़ित  हुए  हैं  ।

 यह  wile  रवैया  है  ।  यह  एक  सुझाव  है  ।  इसमें  नीति-परिवर्तन  भी  है  ।

 दोनों  at  भ्राता  पर  इसकी  इजाजत  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 लुधियाना  के  निकट  भारतीय  वायुसेना  के  विमान  का  उतरना

 +

 रामकृष्ण  गुप्त

 ५
 श्री  तंगा मणि

 धर्मा लि गम  :

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारतीय  वायु  सेना  के  एक  विमान  को  २६  VEE  १

 को  लुधियाना  से  २०  मील  हलवारा  हवाई  aes  के  निकट  एक  खेत  में  मजबूर हो  कर

 उतरना  पड़ा  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  विमान  ध्वस्त  हो  गया  था  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  दुर्घटना  के  क्या  कारण  थे
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  नहीं  ।  भारतीय  वायु  सेना  के  एक

 विमान को  २८  १९६१  को  हलवा डा  हवाई  se  के  समीप  उतरना  पड़ा  ।

 विमान  मेट्रो  लगने  से  वह  ध्वस्त हो  गया  था  |

 वायु  बल  नियमों  के  अनुसार  जांच  न्यायालय  को  आदेश  दे  दिया  गया  है  ।

 कोताहियों  को  अन्तिम  रूप  देने  तक  दुर्घटना  का  वास्तविक  कारण  नहीं  बताया  जा  ।

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  चालक  ग्रीवा  यात्रियों  को  भाई  चोट  का  क्या  स्वरूप  कौर  ब्यौरा

 मूल  में
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 a  | मक
 सरदार  मजीठिया  :  इसमें  किसी = व्यक्ति की

 श्री  नारायणन  कुद्टिमेनन
 :
 न

 ष  aot  a  ना  के  जहाजों की  कई

 दुर्घटना al  at  रिपोर्ट  की  गयी  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  क्या  गीयसामान
 त्रभागी य य  जांच  के

 द

 मत  हाड  eee

 णों का  पता  लगाने

 के  रि
 लये क  प्रयत्न किया  गया  है  ?

 थ  पंजाब  म
 aa  सर्वेक्षण

 थ

 fat
 दौर

 @qo
 .  _

 1*१७३८  १
 श्री  बहादुर

 at  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा

 खान  ate  ईंधन  मंत्री  यह  बताने
 कपा

 करेंगे  कि
 )

 क्या  फिरोजपुर  जिले  की  जीरा  तहसील  में  पत  क
 एक  क्षेत्र  के  सिलसिले  में  एक  रूसी  दल  के  भ्र धी क्षण  में  सर्वेक्षण

 जा  रहा
 कौर

 a  तो  प्रेषण  के  परिणाम  के  वारे  मे  कया  सम्भावना

 है

 पौर  गरब  तक

 त

 क

 शर तेल  मंत्री  के०  Fo  ॥  हां  ।  थ

 ह  जीरे  के  दक्षिण-पच्चीस में  लगभग  Qt)  मील  पर  क
 eat  खोदा

 है
 ।

 इस  कुएं  के  पूरा  हो  जाने  पर  कौर  उपलब्ध  श्रांकड़ों
 का

 मूल्यांकन  किये  जाने  के

 ais  तत्र  की  संभावितों का  पता  चलेगा  _

 fat दो०
 च०  फार्मा

 :  इस  संरचना  कुए  के  निर्माण पर  कितना  समय  लगेगा
 ?

 थ

 fat करे
 fo  मालवीय

 :  इस  कुं  की  परियोजनात्मक  गहराई  १२००  मीटर

 wr ३८००  फुट  है  जिसमें  से  हमने  wat  तक  दो-तिहाई  याने
 ७००

 मीटर  खुदाई
 की  :

 eee  get  है  जो  मोसे  स्थित  afi  \900 a  केबारे  में  जानकारी  a
 has kG  के  लिय ेहै

 |
 उसके  बाद  हम  इसका  मूल्य।/कन  करेंगे  कौर

 फिर  कोई  निर्णय करने  से  aa

 हँ  seed

 se

 श्री  इन्द्रजीत लाल  मल्होत्रा  :  अब  तक  क्या  पता  चला  तेल  मिलने

 hols
 वना  है  ?

 TAT aT

 fat  के०  दे०  नीचे  जो  कुछ  है  उसके  बारे  में  निश्चित
 रूप

 से  कि

 के
 fer

 है  ।

 t  ७००
 मीटर  कुछ  भी  नहीं  है  ।  भ्र भी  तो  वहां  केवल  रेत

 हना  पपर

 पी  बहादुर  यह  सर्वेक्षण  जा  रहा ह  पैर  इसमें  कितना

 क्षेत्र  शामि
 ह कन  पा  =a  TITIT?T  Oo  we

 द  सामिया हक

 मूल  wat  में
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 श्री  Fo  दे०  मालवीय  :  खोज  का  क्षेत्र  हिमालय  प्रदेश  सहित  समूचा  पंजाब  है  ।  यह

 क्षेत्र  जीरा  के  आसपास  है  at  सर्वेक्षण  कार्य  में  प्राथमिक  जांच  भी  शामिल  है  ।  इस  क्षेत्र

 में  छिद्रक-कार्य  पर  afar  रूप से  आर्थिक  निर्णय  कर  लिया  गया  है  |

 दी०  चं०  दार्मा :  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  संरचनात्मक  कुदा  खुद  जाने के

 बाद  वे  ares  एकत्र  खुदा  जाने  के  पार  किस  प्रकार  के  प्राकड़  एकत्र  किये

 मंत्रालय  के  पास  इस  समय  कौन  से  ग्रां कड़े  हैं  जिससे  उन्होंने  यह  कायें  प्रारम्भ  किया  ?

 श्री के०  दे०  मालवीय :  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  प्राथमिक  सर्वेक्षण  किये  जाते

 हैं  कि  जहां  छिद्र  किया  वहां  कुछ  उपयुक्त  संरचना  है  ag  आंकड़े  एकत्र हो  जाने

 पर  छिद्रक-कार्य  area करते  हैं  ।  छिद्र  से  सामुद्रिक  उद्भव  अथवा  गैर-सामुद्रिक

 उद्धव  के  चट्टानों  का  पता  चलता  है  ।  आंकड़े  एकत्र  करने  पर  हम  इनका  मूल्यांकन  करते  हैं

 are  फिर  किसी  निर्णय  पर  पहुंचते  हैं  ।

 श्री  दी०  do  शर्मा  :  मंत्रालय  द्वारा  किये  गये  कार्य  में  सफलता की  प्रतिशतता

 क्या है  ?

 fat के०  दे०  मालवीय  पंजाब  में  अधिक  सफलता
 नहीं  मिली  है  ।  हमने  कई  छिद्रों

 का  छिद्र  किया  है  परन्तु  दुर्भाग्यवश  हमें  इनमें  से  अधिकांश  में  प्र सफलता  ही  मिली है

 परन्तु  हम  छिद्रक-कारे  जारी  रखेंगे  |

 श्री  त्यागी : इन इन  तिलों  में  तेल  नहीं  है  ।

 मांगों  में  मोटरकार  दुर्घटना  में  ग्रस्त  भारतीय  सेनिक

 +

 (ait  रघुनाथ
 |  कोसती  इला पाल  चौधरी  ;

 1१७३९.  ै  थी  go  चे  फार्मा

 रामकृष्ण

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लियोपोल्ड वील  में  एक  मोटरकार  दुर्घटना  होने  के

 स्वरूप  कांगो  में  संयुक्त  राष्ट्र संघ  सेना  के  कुछ  भारतीय सैनिक  भ्र भी  हाल  में  गम्भीर  रूप  से

 घायल हो  गये  थे  ;

 यदि  तो  इस  दुर्घटना  का  पुरा  ate  अर  कारण  क्या  था  ;

 इस  सिलिसिले  में  भारत  सरकार  ने  क्या  कदम  उठायें  हैं  ?

 अपत
 a

 उपमंत्री  (27  :  से  ७  AA,  १९६१ को  संख्या  २

 जाट  रेजिमेंट  कीं  एक  जीप  लियोपोल्ड वील  में  एन०  डी०  जीली  पुल  के  समीप

 एक  सैनिक  ट्रक  से  आगे  निकलने  का  प्रयत्न  करते  समय  दुर्घटनाग्रस्त  हो  गयी  ।
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 जीप  में  यात्रा  कर  रहे  are  भारतीय  सिपाही  घायल  हो  गये  जिनमें  से  दो  को  गंभीर

 चोट  ae  ।  इन  दो  में  से  एक  की  बाद  में  श्रस्पतालय  में  मृत्यु  हो  गयी  दूसरे की हालत की  हालत

 सुधर  रही  है
 ।

 दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  करने  के  लिये एक  जांच  न्यायालय  नियुक्त  किया
 गया

 श्री  रघुनाथ  सिह  गल्ती  किस  की  थी  जीप  की  या  ट्रक  की
 ?

 tat  दुर्घटना  के  कारणों  की  जांच  के  लिए  एक  जांच  न्यायालय  नियुक्त

 किया  गया  है  ।  परन्तु  वर्तमान  जानकारी  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  तब  हुई  जब  जीप  एक

 सेनिक  ट्रक  से  amt  निकलने  का  प्रयत्न  कर  रही  थी  ।

 दी०
 चं०  शर्मा  :  कांगो  में  हमारी  सेना  जाने  के  बाद  से  aa  तक  कितनी  दुर्घटनायें

 हुई  हैं  ऐसी  दुर्घटना ्र ों  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  उपाय  करेगी

 रघरामथधा  जहां  तक  मेरी  जानकारी  हमें  केवल  इसका  पता  तु

 यदि  मेरे  साथी  एक  पृथक  wer  तो  मैं  राजनयिक  जानकरी  दूंगा  wet  तक  उपायों  का

 सम्बन्ध  हमारी  सशस्त्र  सेवायें  सुरक्षा  के  लिये  भ्रावश्यक उपाय  कर  सकती  हैं  ।

 श्री  मं०  रण  कृष्ण  :  व्या  कांगो  में  भी  हमारे  सैनिक  इस  देश  में  लागू  अ्रधिकतम  रफ्तार

 सम्बन्धी  नियमों  का  पालन  करते  हैं
 ?

 फो  रघु रामे णा
 :

 इस  बारे  में  मुझे  स्पष्ट  जानकारी  नहीं  है  परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि

 ate  वहां
 ऐ
 ऐसा  कोई  प्रतिबन्ध  तो  हमारी  सेवायें  उनका  पालन  करेंगी

 ग्राम्य  सेवाशर्तों  का  डिप्लोमा

 प १७४०  श्री  do  wo  सलिक  :  व्या  दिक्षा  मंत्री  १०  १९६१  के  तारांकित

 प्रदान  संख्या  १४२५  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  श्रन्तविश्वविद्यालय

 बोर्ड  द्वारा  धारवाड़  में  wit  हाल  में  हुई  ody  बैठक  में  ग्राम्य  संस्थानों  के  डिप्लोमों  को

 विश्वविद्यालयों  द्वारा  मान्यता  प्रदान  करने  के  बारे  में  की  गयी  सिफारिशों  पर  भारत  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही की  है  ?

 दिक्षा  मंत्री  क्या  ला०  :  भारत  में  विश्वविद्यालयों  से  १-३-१९६१

 को  यह  कहा  गया  कि  वे  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिये  ग्राम्य  सेवायों  के  डिप्लोमा

 को  आवश्यक  मान्यता  प्रदान  करें  ।  इस  मामले  पर  जोर  दिया  जा  रहा  है  ।

 शो बे० बे०
 च०  कितनी

 राज्य  सरकारों
 ने  सरकारी  सेवाओं  में  नियुक्ति  के

 लिये

 दस
 डिप्लोमा  को  मान्यता  दी  है  ?

 डा०  का०
 ला०  श्रोमाली

 :  जम्मू  और  काश्मीर  शर  उड़ीसा  को  छोड़कर  सभी

 लोक  सेवा  आयोगों  ने  डिप्लोमा
 को

 बी०  ए०  के  बराबर  माना  है
 ।

 हमने
 भी

 विश्वविद्यालय
 को

 लिख  दिया  है  पौर

 सागर  कौर  श्री  वेंकटेश्वर  विश्वविद्यालयों  ने  हमको  लिख  दिया  है  कि  वें  अगली  बैठक

 मे ंइस  मामले  को  उचित  प्राधिकार  के  समक्ष  रखेंगे  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ६२३६  मौखिक  उत्तर  २६  १९६१

 fat  क्या  इन  संस्थाओं सर्वोत्तम  विद्यार्थियों  को  दाखिल  करने  में  भी

 विश्वविद्यालयों को  कोई  आपत्ति  है  ?

 का०  ला०  श्रीमाली  :  इसमें  कोई  आपत्ति  नही ंहै  ।  श्रन्तविश्वविद्यालय  बोर्डे  की

 पिछली  बैठक  में  इस  मामले  पर  विचार  किया  गया  था  कौर  मुझे यह  कहते  हुए  प्रसन्नता

 हो  रही  है  कि  अन्तविदवविद्यालय  बोर्ड  ने  इन  संस्थाओं  के  aes  कार्य  की  सराहना  की  है

 उनके  पाठयक्रमों  को  मान्यता  दी  है  ।  इसका  मतलब  यह  होगा  कि  जो  विद्यार्थी  यहां  से  बाहर

 जायेंगे  उन्हें  विश्वविद्यालयों  में  स्नातकोत्तर  पाठयक्रमों  के  लिये  प्रवेश  मिल  सकेगा  ।

 fat  बासप्पा
 :

 सभी  विषयों  में  या  केवल  कुछ  विषयों  में
 ?

 का०  ला०  श्रीमाली :  ग्रामीण  संस्थाओं  में  पाठ्यक्रमों  से  सम्बन्धित

 के  कुछ  विषयों में  ।

 डा०  गोविन्द  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  wa  तक  कितने  विद्यार्थियों  को
 ग्रामीण  सेवाओं का  डिप्लोमा  दिया  जा

 चुका  है  कौर  क्या  यह  कार्य  सब  के  लिये  एक  सा  ही
 या  जगहों  पर  AAT  प्रकार  का  है

 डा०  का०  ला०  इन  इंस्टीट्यूट्स  में  भिन्न  भिन्न  प्रकार  के  फ़ोर्सिज़  हैं--रूरल

 सर्विसिज  के  लिये  डिप्लोमा  इंजीनियरिंग  कौर  सैनिटरी  इंस्पेक्टर  के  लिये  फ़ोर्सिज़  इत्यादि  ।'

 जहां  तक  विद्यार्थियों  की  संख्या  का  सम्बन्ध  वह  wey  मेरे  पास  नहीं  यदि  माननीय

 सदस्य  नोटिस  तो  बता  दूंगा  ।

 ग्  बलराज  देश  में  ऐसी  कितनी  संस्थायें  हैं  कौर  राज्य  वार  उनका  विभाजन

 किस  प्रकार है  ?

 गया  का०  Alo  श्रीमाली  का  उत्तर  देने के  लिये  मुझे  पूर्वे  सूचना  चाहिये  ।

 मैँ  माननीय  सदस्य  को  बता  दूं  कि  देश  भर  में  ऐसी  दस  या  ग्यारह  संस्थायें  उनकी

 राष्ट्रीय  ग्राम्य
 शिक्षा  परिषद  द्वारा

 की  जाती  हैं  भर
 फिर  डिप्लोमा दिये  जाते  हैं  ।

 ईस्ट  पटेल  नगर  में  घ  at

 श्री  बलराज  मधोक
 1१७४  ः

 att  ब्रज राज  fag

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  फिर  दिलाया  गया  हैं  कि  १०

 १९६१  की  शाम  की  दिल्ली  की  ईस्ट  पटेल  नगर  नामक  बस्ती  घने  भ्र  तीखी  गन्ध  वाले

 aq  से  भर  गयी  थी  जिस  के  परिणामस्वरूप  उस  इलाके के  निवासियों  में  घबड़ाहट  फैल  गई
 ौर

 क्या  यह  सच
 है  कि  यह  घं  इस  इलाके  के  निकट  सैं  निक  कर्मचा  रियों  द्वारा

 घूं परे  के  बम  जलाने  के  कारण  हुमा
 ?

 प्रकरण  में
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 पू प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  सरकार  ने  समाचार  पत्रों  में  प्रकट  शित

 समाचार देखे  हैं  कि  एक  सैनिक
 संस्थान

 से  ar  रहे  धुंए के  कारण  ईस्ट
 पटेल  नगर

 के

 रिहायशी  इलाके  में  कुछ  चिन्ता  फैल  गयी  थी  ।

 यह  dat  सैनिक  oferta  के  दौरान  सैनिक  af
 कारियों  द्वारा  धुएं  की  बत्ती

 जलाने  के  कारण  28 |  |

 यह  धुआं  हानिकारक  नहीं  है  ।

 श्री  बलराज  +या  सरकार  सैनिक  संस्थान  को  वहां  से  हटाने के  लिये
 पग

 उठायेगी  क्योंकि  इस  के  चारों  कौर  घनी  आबादी  वाले  क्षेत्र

 +सरदार  से  निक  संस्थान  को  स्थानान्तरित  नहीं  किया  जायेगा  ।  यह

 कार्य  खले  तुगलकाबाद  में  किया  जाता  है  परन्तु  क्योंकि उस  समय बह  क्षेत्र  उपलब्ध

 । नहीं  इसलिये  यह  कार्य  यहां  पर  करना  पड़ा

 श्री  बलराज  पहले  भी  ऐसा  हुआ  यह  प्रथम  अवसर  नहीं  है  ।

 मजोठिया  :  यह  प्रथम  अवसर  है  ।

 उनका  कहना है  कि  यह  प्रथम  अवसर  है  |

 श्री  ब्रज राज  fag:  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इस  मिलिटरी  संस्थान  से  वहां

 खास  पास  के  लोगों  को  ऐसे  धुएं  से  परेशानी  हो  सकती  है  ,  बया  भविष्य  में  इस  बात  का  एहतियात
 रखा  जाएगा  जब  इस  तरह  कोई  काम  हो  तो  आसपास  के  निवासियों  को  पूर्वे

 सूचना  देदी  जाए  कि  इस  तरह  का  काम  होनें  को  जिस  से  कि  वे  उस  के  बारे  में  सावधान
 ?

 हो  जाएं

 सरदार  मजीठिया
 :

 यह  एक  सुझाव  है  ।  जैसा  में  बता  चुका  हूं  कि  कयोंकि  तुगलकाबाद  रेज

 उपलब्ध  नहीं  इसलिये  यह  यहा  किया  गया  ।  यह  कार्य  खुली  जगह  पर  किया

 ह ै।

 गया  महोदय
 :

 जो  कुछ  वह  चाहते  वह  यह  है  ।  वह  ऐसा  किये  जाने पर  भ्रापत्ति

 नहीं  करते  ।  परन्तु  उनका  कहना है  कि  निवासियों  को  पूर्व  सूचना  दे  दी  जाये  ताकि  उन  में

 गलतफहमी  कौर  घबराहट  न  फैले  |

 सरदार  मजीठिया  :  वह  एक  सुझाव  है  ।

 श्रेय  महोदय
 :  बहुत  बरच्छा  ।

 कटनी  में  बाक्साइट के  निक्षेप

 PROC.  श्रीमती  मैमूना  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कर्मा  करेंगे  दि  :

 (a)  अभी  कुछ  समय  पहले  कटनी  )  में  बाक्साइट  के  निक्षेपों  की  मात्रा  का  जौ

 अनुमान  लगाया  गया  क्या  वह  भारत के  भू-तस्वीर  सर्वेक्षण  विभाग  द्वारा  १६४८
 में

 लगायें

 गये  झुकाना  से  अधिक  है  ;

 यदि  a  ह  कितना  अधिक

 मूल  अंग्रेजी  में
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 क्या  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तो ंत  इन  निक्षेपों  के  खनन  की  कोई

 योजना  है  ?

 भारत fart गौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  ौर  के

 acta  सर्वेक्षण  विभाग  ने  कटनी  में  वर्ष  १६४८  में  बॉक्साइट  के  निक्षेपों  का  सर्वेक्षण  किया

 था  कौर  उन्होंने  ¥,20,000  टन  किया  इस  के  बाद  समय  प्रदेश

 सरकार  ने  झपने  भूतत्वीय  कौर  खान  विभाग  द्वारा  निक्षेपों  का  पुनर्मूल्यांकन  कराया  जिस  ने

 बताया  कि  इन  निक्षेपों  का  मूल्यांकन  '४६  लाख टन  किया  गया  है  ।  कयोंकि  राज्य

 सरकार  यहं  पुनर्मूल्यांकन  ऊपरी  जांच  द्वारा  किया  गया है  ate  परीक्षणात्पक

 छि रग  द्वारा  आकड़े  मंजूर  करने से  पहले  वास्तविक  भंडार  का  पता  लगाना

 पड़ेगा  |

 नहीं  | शर  जी

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  इस  क्षेत्र  में  वौकसाइ८  के  निक्षेप  बहुत

 बया मैं  जान
 सकती  हुं  कि  क्या  सरकार  वहां  पर  एक  ग्रल्युमीनियप  संयंत्र  लगायेगी  कौर

 यदि  तो  यह  योजना  कन  तक  कार्यान्वित  की  जावेगी  ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  नहीं  |  खनन के  लिये  at  योजना  के  बारे  में

 निर्णय  कर  ने  से  पुर्व  प्राक्कलनों  की  प्रो  विस्तृत  रूप से  जांच  की  जाये  ही  ।

 कार्टेक्स

 1१७४ ३.  श्री  हेम  बरुआ  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  कार्टेक्स  लिमिटेड  में  काम  करने  वाले  उन  भारतीयों  जिन्हें

 जाने ”  के  नोटिस  दिये  गये  कूल  संख्या  का  पता  लगाया गया  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  प्रकार  दिये  गये  नोटिसों  में  दुश्मनी  शब्द  का

 प्रयोग  नहीं  किया  जाता कौर यदि  तो  इन  नोटिसों  को  देने  मुख्य  कारण  बया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  क्रि  sees  )  लिमिटेड  द्वारा  इन  नोटिसों  को

 के  मामले  में  किसी  मूल  सिद्धांत  का  पालन  नहीं  किया  wie

 क्या  सरकार  काइस  मामले  में  कोई  कदम  उठाने  का  विचार  है

 para  शौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  इस  कम्पनी से  प्राप्त  की  गयी

 जानकारी के  अनुसार  वहां  पर  कुल  ३८०८  कर्मचारी  हैं  जिन  में  से  सभी  ३७  गैर-भारतीय

 कौर  ६०६  भारतीय  सुपरवाइजरों  श्र  प्रशासनिक  पदों  पर  उन  परों  पर  भारतीयों

 में  से  कम्पनी  ने  १३  व्य वित्त या
 को

 समय
 से  पूवे  निवृत्ति  के

 नोटिस  देकर  सुवा-मुदित  कर  दिया

 हैं  ।

 (a)  att
 कार or  ना

 नोटिस  में  शब्द  प्रयोग  नहीं  किया  गया  ।  कम्पनी  ने  बताया  है
 बर्मा  यय  ध कि  योग्यता  कौर  SCHISM  सुनिश्चित  करने  के  लिये  he  Bh  प  द  दि पों  के |  बारे  में  पुरा  सर्वेक्षण

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 किये  जाने  के  ब बाद  इत
 में से  प्र a4  प्रत्येक  व्यक्ति  के  उन  के  ने  कार्य  कें |  निभाने  के

 अयोग्य  पाया  गया  कौर  न  ही  नह  किसी  अन्य  रिक्त  स्थान  पर  उपयुक्त  रह  ard थे  ।

 कम्पनी  का  दावा  है  कि  इन  कर्मचारियों  को  नोटिस  देने  में  उन्होंने  इसी  मूल  सिद्धांत  का  पालन

 किया  ||

 कर्मचारियों शौर  मालिकों के  बीच  विवादों  को  सुलझाने  के  वर्तमान  प्रयासों

 के  ata  कोई  भी  क्षुब्ध  कर्मचारी  कार्यवाही  कर  सकता  है

 वांछित  LT fat  हेम  बरुआ  कया  काल टेक्स  द्वारा  भारतीय  व्यक्तियों  की

 शक्ति  किये  जाने  का  संबंध  किसी  प्रकार  सरकार  द्वारा  कम्पनी '  रैलिया  उत्पादों  के

 सत्यों  को  घटाने का  दबाव  डालने से  है  ।  प्रौढ़ यदि  तो  क्या  यह  क  कस  द्वारा  की

 गयी  प्रतिकारात्मक  कार्यवाही  नहीं  है
 ?

 शनी  के०  दे०  मालवीय :  यह  अपनी  अपनी  राय  है  अर  इस बारे में  में कोई  टिप्पणी

 नहें  कर  THAT  |

 fat हेम  श्रीमान  जी  एक  पूर्व  अ्रवसर  पर  मंत्री  महोदय  ने  बताया  था  कि  पेट्रोलियम

 उत्पादों के  नृत्यों  में  कमी  होन ेसे  वे  यह  सोच  सकते  हैं  किवे  इन  व्यक्तियों  को  अधिक

 समय  तक  न  रख  सकते ।  कौर  इसीलिये में  यह  प्रश्न  पूछ  रहा  हूं  ।  में  मंत्री  महोदय  से

 भ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वे  इस  तथ्य  का  पता  लगायें  क्योंकि  इसको  इसप्रकार  कहा  जा
 सकता  है  ।  भर  यदि  कोई  इसकी  इसप्रकार  व्याख्या  करता है  कि  यह  प्रतिकारात्मक

 उपाय हैं  तो  उनकों  निकालना  कठिन  है

 के०  दे०  मालवीय  जो  कछ में  पिछले  उत्तर में  कह  चुका  हूं  उस  पर  दौर

 राग  में
 कया  कहू  सकता  हूं

 ?  यदि  यह  एक सुझाव  है  कि  में  कम्पनी से  पूछताछ  तो  वह

 सुझाव है

 हेम  विदेशीਂ  कम  preter  जिंस  रोजगार  नीति  को

 अरपना  रहे  कया  वह  इस  कम्पनी के  साथ  किये  गये  करार  का  एक  भाग  है  तौर

 यदि  ,  तो यह  क्या है
 ?

 fait  के०  दे०  मालवीय  इसका  मुन्ने  पता  नहीं  है  कि  यह  करार  एक  भाग  है

 क्योकि इस  समय  मेरे  पास  करार का  ब्योरा  नहीं  है  ।  परन्तु यह  भावना  सदैव  रही  है  कि

 धीरे  घीरे  कर्मचारियों  का  भारतीयकरण  कर  दिया  कौर  इस  में  कोई  संदेह  नहीं  है  कि

 इस  समवाय  द्वारा  रखे  गये  भारतीयों  की  संख्या  म  धीरे  धीरे  विधि  है  ।  जहां  तक  वेतन

 की  निम्नलिखित  श्रेणियों  का  संबंध  भारतीय  बहुत  बड़ी  संख्या  में  हैं  ।  परन्तु  जहाँ
 तक  १०००  रुपये  कौर  इस  Aafia का  सम्बन्ध  यह  संख्या  कम  कर  दी  गयी  है
 पिछले  साढ़े तीन  वर्षों  में  यह  संख्या  २९७  से  घटा कर  १८३  करदी  गयी  है  ।  मैं  समझता

 किं
 धीरे  धीरे  भारतीयकरण  चल  रहा  है

 pat  हेम
 क्या  में  जान  सकता  हूं

 कि
 ब्या  हमें  श्रम  सम्बन्धी

 कार्टेक्स  समेत

 विदेशी  सार्थों  पर  भी  लागू  होते  हैं  कौर  यदि  तो  कया  कार्टेक्स  ने  इन  लोगो  को  बता  दिया

 की  सेवायें  समाप्त  कर  है ं। है  कि
 उत्पादकता  बढ़ाने

 के  लिये
 उन्होंने

 इन  व्यक्तियों

 मूल  अंग्रेजी  में
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 में  यह  जानता  चाहता हूं  किकया इस  में  कुब  बल  मौर  इन  व्यक्तियों  जो  कठिनाई  में

 सरकार  क्या  सहायता  देगी ?

 fat  के०  दे०  मालवीय  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  है  उस  के  भ्र ति रिक्त  में  कुछ  नहीं  कह

 सकता  |  वे
 अपनी

 राय
 व्यवत  कर  सकते

 हैं  ।  इस  पर  सरकार  ने  अपना  कोई  विचार  नहीं  रखा

 है  ।  श्रम  मंत्रालय  काल टेक्स  द्वारा  बतायी  ग  ग  बातों  पर  विचार  कर  रहा  होगा

 श्री  हेम  औचित्य  we  पर  ।  कार्टेक्स  के  साथ  खान  शौर  इंजन

 मंत्रालय  ने
 समझौता  किया  है । अरत: यह कृत्य इस्पात, यह  कृत्य  खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  का  भी

 अब  वे  प्र हा काव्य  संबंधी  अ्रशकत  पाण्डु  की  तरह  जिम्मेवारी  wea  मंत्रालय  पर  डाल  रहें

 यह  बात  जंचती  नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  ata ।

 गयी  हेम  बरू  :  में  कहता हूं  कि  यह  जिम्मेवारी  खान  प्रौढ़  ईंधन  मंत्री  मंत्रालय

 की  भी  है  ।

 गजनी  रघुनाथ  सिंह
 :

 इस  में  afar  प्रशन  क्या

 गभ्रष्यक्ष  महोदय  :  श्रीविजय  wet  में  माननीय  सदस्य  एक  अन्य  औचित्य  प्रदान

 उठा  रहे  हैं  ।  माननीय  सदस्य  सदैव  कठोर  बात  कहते  हैं  ।  यह  अनावश्यक  है  |  वह  कहते

 हैं  कि  । मंत्री  महोदय  ने  है  कि  कम्पनी  के  अनुसार  उन्होंने  उन

 व्यक्तियों  को  अयोग्य  पाया  ।  was  कहूं  सकते  सेवा मु वित  भ्र फिर  वे  कहते  चले

 जाते  हैं  शोभा  नहीं  देता
 ”

 ।  मैँ  नहीं  समझता  कि  विद्यार्थियों  के  इन्कार  एक  प्रोफेसर  साहब

 से  बार  बार  कहा  जाये  कि  वह  सुन्दर  भाषा  का
 प्रयोग  करें

 ।
 मैँ  माननीय  सदस्य  को

 परामर्श  देता  हूं  कि  वहू॒  सुन्दर  भाषा का  प्रयोग  करें  कौर  समय  पर  उचित  जानकारी

 प्राप्त

 जहां  तक  औचित्य  प्रदान  का  सम्बन्ध  है  ,  क्या  इस  बारे  में  ऐसा  कोई  समझौता  है  जो

 मंत्री  महोदय  कार्टेक्स  के  विरुद्ध  लागू कर  सकते  हैं
 ?

 fat कै०  दे०  मालवीय :  इस  समय  मेरे  पास  समझौता नहीं  है  ।  परन्तु  मैं  नहीं  समझता कि

 खान  शर  इंधन  मंत्रालय  श्र  किसी  विशिष्टि  कम्पनी के  बीच  हुए  समझौते  में  संरक्षण

 आदि  देने  सम्बन्धी  व्यवस्था  है  कयों  कि  वह  श्रम  मंत्रालय  की  विद्वेष  जिम्मेवारी  है  ।  इसीलिये  मैंने

 कहा  कि  श्रम  मंत्रालय  इस  पर  विचार  कर  रहा  होगा
 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 बहुत  अच्छा  ।  मैं  समझौता  देखूंगा  कौर  फिर  यह  निर्णय  करूंगा  कि  इस

 इस  के  लिये  कौन  सा  मंत्रालय  उत्तरदायी है  ।

 fat हेम  श्रीमान  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण  केहेतु
 ।

 हम  महाकाव्यों  को  भूल
 गये  हैं  ate  इसी  लिये  मैंने महा  काव्य  मंबंधी  प्रसंग  का  उल्लेख  कया  ।  यदि  श्राप  किसी  झ्राधुनिक  व्यक्ति

 से  कनाट  प्लेस  में  एक  आधुनिक  लड़की  पूछें  कि
 जरासंध

 कौन  है  तो  वह
 बतायेगी  कि  वह

 किसी  प्रण  अथवा  का  नाम  होगा ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन  कया  मंत्री  महोदय  को  पता  है  कि  कम्पनियां लागत  लेखापाल

 द्वारा की  गयी  सिफारिशों
 का  लाभ  उठा  रही  हैं  कि

 कार्य
 की

 लागत
 बहुत  अधिक  है  इसलिये

 इस  में  कमी  करनी  चाहिये ai  यदि  तो  क्या  मंत्री  महोदय
 को  यह  भी  पता  है

 कि
 जो  व्यक्ति

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जा  रहे  हैं  उन्हें  विपणन  का  बहुत  पुराना  भ्रनुभव  है  कौर  क्या  सरकार  इन  अनुभवी
 व्यक्तियों

 को  भारतीय  तेल  समवाय  में  खपाने  के  प्रश्न  पर  विचार  करेगी  ?

 fait के०  दे०  सरकार  यह  बात  देखने  के  लिये  कुछ  पग  उठा  रही  है  कि  प्राय
 समवायों  से  निकाले गय  व्यक्तियों  को  हम  रख  लें  यदि  वे  काम  करने  के  योग्य हैं

 श्री  कोकोम  आल्वा  :  क्या  सरकार को  वर्ष  प्रति  वर्ष  प्रशासनिक पदों  पर  भारतीयों  की

 नियुक्ति  का  पुनर्विलोकन  करने  का  अधिकार  है  कौर  क्या  सरकार  को  इन  पदों  पर  कौर  विशेषतः
 इस

 कम्पनी  के  जन-सम्यक विभाग  में  नियुक्त  भारतीयों  के  लाचार  श्र  संख्या  की
 परिनिरीक्षा

 करने  का  afters है  ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 उन्होंने  कहा  है  कि  वे  समझौता  देखेंगे

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  हां  ।  इस  के  भ्र ति रिक्त  कि  हम  कर्मचारियों  का  भारतीयकरण

 करने  के  लिये  समवायों  पर  जोर  डालने  के  लिये  पग  उठा  रहे  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता कि  हमने  किसी

 व्यक्ति  जहां तक  वहां पर  उसकी  काम  करने की  क्षमता  का  सम्बन्ध  व्यक्तिगत  योग्यता

 की  जांच
 करने  के  लिये  समझौता  किया है  ।

 श्री  नारायणन  मेनन
 :

 श्रीमान  जब  बाप  श्रौचित्य  प्रदान  पर  अपना
 निर्णय

 दे  रहे

 थे  तो  आपने यह  बात  कही थी  कि  इन  व्यक्तियों  को  योग्यता  के  कारण  निकाला गया  है  .

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  मेरा  दृष्टिकोण नहीं  है  ।  जो  कुछ  हो  रहा  माननीय  सदस्य  उसे

 ध्यान  से  नहीं  सुनते  |  एक  प्रद  पूछा  गया  था  कौर  मंत्री  महोदय ने  उत्तर  दिया  था  कि  कार्टेक्स

 कम्पनी
 का  दावा है  कि  उन्होंने कई  बार  इन  व्यक्तियों  को  परखा  है  कौर  तरन्त  में  यह  fens  निकाला

 fea उस  पद  के  योग्य  नहीं  जिस  पर  वे  लगे  हैं  इसलिये  वे  उन्हें  निकाल  रहे  हैं  ।  फिर एक

 पूछा
 गया

 कि  क्या  ag  प्रतिकारात्मक  उपाय है  ।  मंत्री  महोदय  ने  बताया  कि  वह  नहीं  कह

 सकते  परन्तु  उन  के  पास  यही  जानकारी है  ।  मैं  ने  केवल  मंत्री  महोदय  के  उत्तर  को  ही  दोहराया  |

 इस  मामले  में  मेरे  कोई  विचार  नहीं  हैं  ।

 श्री  नारायणन  कुट्टी  मेनन
 :

 जो  कुछ  मैं  कह  रहा  वह  यह  है  कि  मंत्री  महोदय  ने  भी  यह
 बताया  कि  इन्डियन  aaa  कम्पनी  के  लिये  उन  के  श्रीचंदन-पत्रों  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  मेरा

 अगला  प्रदान  यह  है
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  इन  व्यक्तियों  को  के  कारण  निकाला  गया

 क्या  मंत्री  महोदय  ने  इस  मामले  की  जांच  कर  ली  है  कि  क्या  वास्तव  में  यह  कुशलता  का

 मामला है  क्योंकि  हम  यह  कह  सकते  हैं  कि  इन  व्यक्तियों  को  मितव्ययता  के  कारण  निकाला  गया
 है

 क्योंकि  सरकार  ने  उन्हें  लागत  में  कमी  करने  के  area  दिये  हैं  ?

 भ्िध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  मंत्री  महोदय  ने  इन  मामलों  की  जांच  कर  ली  है
 ?

 श्री  के०  दे०  मालवीय  :  नहीं  ।

 श्री  हेम  बुरा  :
 एक  पूर्व  अवसर  पर  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  इन  व्यक्तियों को

 मितव्ययता

 के  कारण  निकाला गया  है  ।

 फन्नी  के०  दे०
 मालवीय

 :
 जब  कुछ  दिन  पहले  यह  प्रदान  पूछा  गया  था  मुझे  कार्टेक्स

 कम्पनी  से  कोई  रिपोर्ट  नहीं  मिली  थी  ।  उ  समय
 जो  कुछ  मैंने  अन्दाजा  वहू  बता  दिया

 ।  इन

 मूल  dash में
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 मामलों में  प्रभी  भी  मेरे  भ्र पने  विचार  हैं  ।  परन्तु  जब जब  कि  मूझे  कार्टेक्स  कम्पनी से  कुछ  रिपोर्ट

 मिली  यह  मेरा  कत्तव्य  है  कि  मैं  ये  सब  बातें  बता  दूं  कि  इस  के  बारे  में  उन  का  क्या  कहना  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  वे  विचार क्या  हैं  ?

 श्री  ब्रज राज  सिंह  :  क्या  सरकार का  ध्यान  उन  कर्मचारियों द्वारा  भेजी गई  कुछ  ऐसी  सूचनाएं

 की  तरफ  दिलाया  गया है  जिस  में  कहा  गया  है  कि  यह  कार्यक्षमता  दक्षता  का  नहीं  है

 बल्कि  सिर्फ  बदले  की  भावना  से  उनके  खिलाफ  यह  कार्यवाही की  गई  है  ।  एकोनामी करने  अर्थात  खच

 में  कमी  करने का  भी  कोई  सवाल  नहीं  है  क्योंकि एक  को  जितनी  तन्ख्वाह  मिलती  है  उतनी

 ३०  कर्मचारियों  को  at  नहीं  मिलती  है
 ?

 यदि  ऐसा  है  तो  सरकार इस  बात  को  देखते हुए  कि

 काल् टैक्स  कम्पनी  का  तेल  वितरण  हिन्दुस्तान  में  सरकार की  मर्जी  से  हो  रहा  क्या  सरकार  इस

 में  दखल  देगी  ak  फिर  से  ऐसे  लोगों  को  नौकरी  दिलवायेगी
 ?

 श्री फण
 दे०  मालवीय

 :  में  माननीय  सदस्य को  कहना  चाहूंगा  कि  इसमें समझ  लेने  की
 बात

 जो  ३७  भ्रादमी  निकाले  गये  हैं  wat  किये  गयें  हैं  उन
 में  केवल  हिन्दुस्तानी  ही

 नही ंहैं  बल्कि

 विदेशी भी  कोई  ३,
 ४  विदेशी हैं  श्र  हिन्दुस्तानी  ऐसा  लगभग है  मेरा  कहने  का

 तात्पर्य  यह  है  कि  इस  में  हिन्दुस्तानी  ate  गैर  हिन्दुस्तानी  दोनों ही  हैं  जिनको  कि  उनकी  राय  में

 नाकाबिल समझा  गया  प्रौढ़  उन  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  ।

 pot हेम  कया  मैं  आपका  ध्यान  उस  कौर  दिला  सकता  हूं  जो  श्रापने
 एक

 पूर्व  अवसर  पर

 कहा था  ?

 महोदय :  इससे  कया  मन्तर  पड़ेगा  ?

 श्री हेम  करुर  :  एक  पुर्व  अवसर  पर  प्रापर  कहा  था  कि  :

 प्रत्येक  अन्य  देश  अपने  देश  में  बाहर  से  चल  रहे  विदेशी  सेवायों  का  झ्राभार  मानता  है

 और  उन  से  इन  समवायों  में  रोजगार  पर  उन  के  राष्ट्रों  को  रखने पर  जोर

 देता है  1.0

 इन  समवायों  का  यह  कर्तव्य है  वे  अपनी  इच्छानुसार  व्यक्तियों  को न  निकाल े1

 उन्होंने ही  यह  कहा  है  कि  वे  हैं  |

 अध्यक्ष  दां  शांति  ।  माननीय  सदस्य  दिये  गये  उत्तर को  न  समझते  हुए  इस  पर

 कर  रहे  यदि  उन  लोगों  ने  यह  कहा  है  कि  उन्होंने  इन  व्यक्तियों  की  मितव्ययता  या  अन्य

 कारणों  से  छंटनी की  तो  हम  यह  पता  लगा  सकते  हैं  कि  उन्होंने ऐसा  wy  किया  है  कौर क्या  यह

 प्रतीकात्मक उपाय  है  ।  उन्होंने यह  कारण  दिये  हैं  कि  वे  व्यक्ति  कुशल  हैं  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 यह  चाहते  हैं  कि  मंत्री  महोदय  इस  की  जांच  करें  तो  उनको  किये  गये  समझौते  के  अनसार  चलना  है  ।

 यदि  ऐसा  तो  मंत्री  महोदय  इसकी  जांच  यदि  वें  मुझे  एक  प्रति  दे  दें  तो  मैं  भी  इस  को  देखेगा

 श्र  फिर  ag  पता  लगाऊंगा  कि  यह  उन  का  क्षेत्राधिकार  है  या  श्रम  मंत्रालय  का  प्रिया  इस  पर

 सरकार  का  कोई  नियंत्रण  नहीं  है और  जैसा  चाहें  कर  सकते  हैं  ।

 fat  नारायणन  कुट्टी  मेनन  :  वहू  ठीक  है  ।  केवल  प्रश्न  यह  है  कि  इन  कर्मचारियों  को  दिये  गये

 हो  गये छंटनी  के
 आ्रादेशों  से  पता  चलता  है

 कि
 वे  मितव्ययता

 यों
 के  कारण  फालतू

 ८  Qt  |  हैं  ।  हमें  प्राचार्य

 न रंगरेज़ी  में
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 है  है  कि  यह  मंत्री  महोदय  तेल  सेवायों  अपने  दिये-कालीन अनुभवों  के  बाद  भी

 बता  रहे  हैं  जो  कुछ  कम्पनियों  ने  उन्हें  कहा  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  शांति
 |  इस  प्रदान  के  पूछे  जाने  की  अनुमति नहीं  दूंगा

 अगला  |

 पंजाब  में  निर्वाचन  व्यवस्था

 *  १७४४५.  श्री  प्रकाशा वीर  शास्त्री  :  क्या  fafa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६२  के  सामान्य  निर्वाचनों  के  लिये  तथाकथित  पंजाबी

 क्षेत्र में  मतदान  पत्र  और  निर्वाचक  नामावलियां  केवल  पंजाबी  भाषा  में  ही

 छापी  जायेंगी  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निर्वाचन  सम्बन्धी  oem  साहित्य  भी  उस  क्षेत्र  में  केवल

 में  ही  छापा  जायेगा ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  निर्णय  किया है  कौर

 कुछ  श्र  निर्णय  करने  वाला  है

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  कारण  पंजाबी  क्षेत्र  के  बहुत  से  मतदाताओं  को  बहुत

 कठिनाई  अनुभव  होगी

 यदि  तो  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  करना  चाहती  है
 ?

 विधि  उपमंत्री  हज़र नवीस )  निर्वाचन  भ्रायोग  ने  हिदायत  दी  है  कि

 राजधानी  क्षेत्र  के  पंजाबी  क्षेत्र  के  सभी  निर्वाचन-क्षेत्रों  के  लिये  निर्वाचक  नामावलियां

 पंजाबी  में  छापी  जायें  और  चंडीगढ़  राजधानी  क्षेत्र  के  लिये  निर्वाचक  नामा वालियां  हिन्दी  शौर
 पंजाबी  दोनों  भाषियों  में  साथ  साथ  छापी  जायें

 से  निर्वाचन  आयोग  ने  ग्राम  हिदायत  दी  है  कि  मतपत्र  पर  दी  जाने  वाली
 कैफियत  निर्वाचन  क्षेत्र  में  या  उसके  बडे  भाग  में  प्रचलित  प्रादेशिक  भाषा  में  छापी  जायें  ।  निर्वाचन

 क्षेत्र का  नाम  अ्रंग्रेजी  में  छापा  जायेगा  |  जहां  तक  संसदीय  विधान-सभा निर्वाचन  क्षेत्रों  का

 सम्बन्ध  उम्मीदवार  के  लिये  नियत  प्रतीक  भी  मतपत्र  पर  छापा  जायेगा  ।  इसलिये  मगर  पंजाबी

 क्षेत्र में  मतपत्र  के  विवरण  केवल  पंजाबी  में  छापे  जाते  हैं  तो  उससे  किसी  भी  पढ़े-लिखे ay  के
 मतदाता  को  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  का  अनुभव नहीं  होगा

 चाह  क्षेत्र  में  प्रचलित  भाषा  कोई  भी  हो  दौर  अन्य  निर्वाचन  सम्बन्धी  पुस्तकों  जनता

 को  पंजाबी और  हिन्दी  दोनों  ही  भाषा झ्र ों में  उपलब्ध  होंगी  ।  चूंकि  ये  सभी  पुस्तकों कौर  फोन

 थोड़े  मुल्य  पर  उपलब्ध  कोई  भी  व्यक्ति  किसी  भी  क्षेत्र  में  इन  में  से  उस  भाषा  वाली
 प्रति  खरीद  सकेगा  जिस  भाषा  वाली  प्रति  को  वह  खरीदना  चाहता  है  ।

 prem  महोदय  :  यदि यह  उत्तर  लम्बा  तो मंत्री  महोदय  उसको  सभा  पटल  पर
 रख  सकत  थ  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  क्या  मैं  यह  जान  सकता हं  कि  जैसे  कि  माननीय मंत्री
 ने  बतलाया  कि  चंडीगढ़  के  अतिरिक्त  तथाकथित  पंजाब  क्षेत्र में  चुनाव  सम्बन्धी  मतपत्र

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 ak  दूसरे  चुनाव  सम्बन्धी  प्रकाशन  सब  पंजाबी  भाषा  के  इन्दर  होंगे  तो  कया  में  यह  भी

 जान  सकता  हूं  कि  उस  भाषा  की  लिपि  गुरुमुखी  होगी  कौर  यदि  हां  तो  कया  श्रापने यह  पता

 लगाने  का  प्रयत्न  किया  है  कि  उस  क्षेत्र  में  अधिकांश  व्यक्तियों  की  संख्या  ऐसी  भी  हैलो  कि

 गुरुमुखी  लिपि  से  सर्वथा  अपरिचित  हैं  कौर  इस  कारण  क्या  उनको  अपना  मतपत्र  wile  देने

 में  भ्रसुविधिश्नों  का  सामना  नहीं  करना  पड़ेगा ?

 श्री  हु जर नवीस
 :

 नगर  कोई  भाषा  नहीं  जानते  कौर  पढ़  नहीं  सकते  तब  तो
 उनके  लिए  कोई  सवाल  नहीं है  लेकिन  में  समझता  हू ंकि  जब  निर्वाचन  आयोग  ने  यह  श्राम

 हिदायत  दी  है  कि  मतपत्र  पर  दी  जाने  वाली  कैफियत  निर्वाचन  क्षेत्र में  या  उसके  बड़े  भाग में
 प्रचलित  प्रादेशिक  भाषा  में  छापी  जायें  तो  उन्होंने  जरूर  सब  बातों  पर  गौर कर  लिया  होगा  ।

 श्री  प्रकादाबीर  शास्त्री  :  मेरा  sat  यह  था  कि  तथाकथित  पंजाबी  क्षेत्र  में  एक  बहुत

 बड़ी  संख्या  ऐसे  लोगों
 की  है  जोकि  गुरुमुखी  लिपि  से  भ्र परिचित  हैं  कौर  इसलिए  निर्वाचन

 आयोग  को  ara  निर्णय  लेते  समय  इस  बात  का  ध्यान  रखना  चाहिए  था  कि  जितने  भी
 व्यक्ति  इस  प्रकार के  हैं  जो  कि  हिन्दी  पढ़  सकते  हैं  उनको  हिन्दी  में  मतपत्र  दिये  जायें  शौर  जो

 गुरुमुखी  पढ़े  हुए हैं
 उनको  गुरुमुखी  में  मतपत्र  दिये  दोनों  प्रकार  की  सुविधाएं  देनी  चाहिए

 निर्वाचन  आयोग  ने  क्या  इस  प्रकार का  निर्णय  लेने  से  पूर्वे  इस  सम्बन्ध में  कोई  जानकारी

 लेली  थी  कि  उनको  इन  अ्रसुविधाशों  का  सामना  करना  हीं  पड़ेगा ?

 श्री  हज़र नवीस  :  में  समझता  हुं  कि  निर्वाचन  आयोग  ने  ऐसी  ग्राम  हिदायत  बने  से  पुर्व

 सब  चीजों  पर  सोच  विचार कर  लिया  होगा  ।

 महोदय  मंत्री  महोदय  ने  क्या  उत्तर  दिया
 ?

 हम  उसे  सुन  नहीं  सक े।

 श्री  मैँ  यह  कह  रहा  था  कि  निर्वाचन  आयोग  ढारा  निदेश  किये  जाने  सें

 qa  उन्होंने  इन  सब  मामलों  पर  विचार  किया  होगा I

 tat  निर्वाचन  प्रक्रिया  के  मामले  वे  ही  अन्तिम  रूप  से  प्राधिकारी  नहीं  हैं  ।

 मैने  सोचा  कि  विशेषतः  जब  वे  केवल  एक  ही  भाषा  में  मतपत्र  का  नमूना  बना  रहे

 विधि  मंत्रालय  परामर्श  लेना  wa  मतपत्र  चिन्हों  के  झ्राघार पर  मत  पेटी

 में  नहीं  डाले  जाते  एक  काटो  का  निशान  लगाया  जाना  है  कौर  फिर  यह  पेटी
 में  डाला

 जाना  मत  प्रत्येक  मतदाता  को  उसका  नाम  जानना  चाहिये  जिसके  सामने  वह  काटे  का

 निशान  लगा  रहा  है  |

 श्री  हज़र नवीस  :
 जहां  जनता  एक  से  शरीक  भाषा  बोलती  भाषा  का  चुनाव

 जाता  एसा हो  सकता  है  कि  एक  क्षेत्र  में  दो  से  अ्रधघिक  भाषायें  बोली  जायें  ।  यह

 संभव  नहीं है  कि  मतपत्र  एक  स्थान  पर  प्रत्येक  मतदाता  द्वारा  बोली  जाने  वाली  भाषा  में

 बनायें  जाये  |

 कुछ  माननीय  सदस्य  w——

 पन्नी  त्यागी  :  वह  चंजोगढ़  में  किस  प्रकार  कर  रहे  हैं  ?

 pat  रघुनाथ  सिह  चंडीगढ़  में  दो  लैंगुएजिज  वहां  पर  क्या  होगा ?

 महोदय  शांति  |

 मल  म्रंग्रेज़ो  में
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 गंभीर  हज़र नवीस  जहां  तक  कागजात  का  सवाल  में  दोनों  भाषाओं  में  छापे  जावे

 हैं  ।

 श्री  श्यांगी, : वह सारहीन वह  सारहीन  बात  कागजात  उतने  महत्वपूर्ण  नहीं  जितने  कि
 मतपत्र  ।

 fat त्र०  चं०  कौर  मतदाता  सूची |

 पाध्या महोदय  :  कठिनाई  क्या  किसी  भाषा  प्रिया  को  लागू  करना

 ताकि  प्रत्येक  नागरिक  जो  मत  डालने  का  अधिकारी  मत  ढालने  सुविधायें

 दी  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जब  तक  कि  गयी  सुविधायें बिल्कुल  अनुचित  न

 at  यदि  पंजाब  में  कोई  व्यक्ति  यह  चाहे  कि  मत  पत्र  तेलुगु  भाषा  में  तो  इस  से  इन्कार

 कियां  जा  सकता  परन्तु  ates  संख्या  में  व्यक्ति  एक  भाषा  बोलते  दो  भाषायें नहीं  ।

 एक  विवाद  सा  चल  रहा  इसको  यह  या  वह  छापने  से  नहीं  सुलझाया  जा  सकता  |

 इसका  frig
 इस  प्रकार  किया  जाना  है  ताकि  किसी  भी  व्यक्ति  को  मतदान  विशेषाधिकार से

 वंचित  रखा  जा  मंत्री  महोदय  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  ।

 tat  हज़र नवीस  में  ये  विचार  निर्वाचन  wat  को  बता

 pret मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  मंत्री  जवाहरलाल नेहरू  )  :  जो  कुछ  आपने

 सुझाव  दिया  है  ,  ag  इतना  उचित  है  कि  मुझे  उसमें  किसी  विचार  की  गुंजाइस  ही  नजर  नहीं
 जाती

 ।
 इसको  माना  जाना

 राष्ट्रीय  बिदवविद्ञालय

 थ
 |  ह

 [  थी  ब्रज राज  सिह  :

 |  शो  राधा  मद्र  AAT :

 मोहन  सिंह  :

 श्रोती
 मेम  ना  सुल्ताना : ।

 कया  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  देश  में  अगले  दस  वर्षों  में  चार  राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  स्थापित  करने  का

 1
 .

 है

 क्या  इनमें  से  एक  विश्वविद्यालय  तीसरी  पंच
 वर्षीय  योजना

 की
 अवधि  में

 दिल्ली में  स्थापित  किया जा  रहा  है  ;

 मूल  wast  में  ।

 557  (Ai)
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 इस  योजना  पर  किये  जाने  वाला  वित्त के  ही  प्रविष्ट  किये

 जाने  वाले  छात्रों  की  शिक्षा का  विश्वविद्यालय  की  इमारत  कौर  के

 मकाम  atte  का  ब्योरा क्या

 क्या  इस  प्रस्थापना  को  दृष्टि में  रखते  दिल्ली  में  दूसरा  विश्वविघालय

 स्थापित  करने  की  योजना  को  स्थगित  कर  दिया  गया है

 क्या  विश्विद्यालय  ETT  mote
 ने  इस  योजना

 की  sarcaryt  लंच  कर  ली
 कौर

 नई  दिल्ली  में  प्रस्तावित  राष्ट्रीय  विश्वविद्यालय  सम्बन्धी  कार्य  लगभग  कब  शुरू

 होंगा ?

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  श्रीमाली )  नहीं  ।

 से  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते

 श्री  गजराज  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिल्ली  के  समाचारपत्रों  में  प्रकाशित इस

 तरह  के  समाचार की  कौर  दिलाया गया  है  जिसमें  कहा
 था

 कि  दिल्ली  में  भ्र गले  पांच  साल

 के  अन्दर  तीसरी  sea  वर्षीय  योजना के  इस  तरह  के  विश्वविद्यालय  को स्थापित  करने  की

 योजना
 है

 ?

 डा०  का०  ला०  जी  अखबारों  A  यह  समाचार  प्रकाशित  gar  था  कौर

 कुछ  बातचीत  फोडे  फाउन्डेशन
 से  इस

 सम्बन्ध  में  हुई  थी  जोडें  फाउन्डेदान ने  पहले  एक  यह

 प्रस्ताव  रखा  था  कि  दिल्ली  यूनिवर्सिटी  है  उसका  विकास  किया  कुछ  वह  मदद  देना

 चाहता  उसके  लिए  ae  में  उनका  यह  ख्याल  था  कि  एक  अलग  विश्वविद्यालय  स्थापित

 किया  जाए  ।  लेकिन  गवर्नमेंट  ने  प्रस्ताव को  स्वीकार नहीं  किया  ।  श्रगर  दिल्ली  यूनिवर्सिटी

 के  लिए  फोर्ड  फाउंडेशन  सहायता  दे  तो  उसको  स्वीकार  कर  लिया  ऐसा  इरादा

 लेकिन  अलग  विश्वविद्यालय  फोड़े  फाउंडेशन  की  सहायता  से  स्थापित  करने का  कोई  विचार

 नहीं है  ।

 थी  म्रजराज  fag:  इससे  पुर्व  यह  भी  प्रस्ताव  था  कि  दिल्ली  में  एक  gar  विश्वविद्यालय

 नई  दिल्ली  क्षेत्र में  स्थापना  की  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  दिल्ली  में  विद्यार्थियों

 की  संख्या  लगातार  बढ़ती  जा  रही  विद्याथियों  को  दिल्ली  विश्वविद्यालय  से  सम्बन्धित

 कालेजों  में  प्रवेश  नहीं  मिलता  क्या  सरकार  इस  बात  पर  विचार  कर  रही  हैकि  या  तो
 कोई  दूसरा  विश्वविद्यालय नई  दिल्ली  क्षेत्र  में  स्थापित  हो  या  अरन्य  कालेज  स्थापित  हों  ताकि

 दिल्ली  में  निकलने वाले  उन  सभी  विद्यार्थियों  को  जिन्हें  प्रवेश  की  श्रावश्यकता  प्रवेश

 मिल  सक े?

 डा०
 का०  ला०  श्रीमाली  :  यह  सच  है  कि  प्रस्ताव  सरकार के के

 सामने  है  और
 यूनिवर्सिटी

 mea  कमसिन  के  सामने  रहा  है  कौर उस  पर  विचार  भी  किया  गया  है  बौर  मैं
 हुं

 निरंतर
 कि  एक  दूसरे  विश्वविद्यालय  की  दिल्ली  में  आवश्यकता  है  क्योंकि  जो  लड़कों  की  तादाद

 है  वह
 HSC  ी  जा  रही  च्  यह  हैकि  २१,०००  से  वह  संख्या  अगले  चार

 पांच  सालों  में  बढ़  कर
 २  00

 at  जाएगी
 ।  इसमें

 सन्देह  नहीं  कि  एक  दूसरे  arafaay  लय ee

 मूल  अ्रंग्रजी
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 की  झा वद यकता  लेकिन  जो  धनराशि  इस  समय  रखी  गई  है  मिनिस्ट्री  श्राफ  एजुकेदान  के

 लिए  वह  इतनी  कम  है  कि  यूनिवर्सिटी  कमिशन  नहीं  समझता  हैकि  ag  श्रासानी  सेਂ

 एक  नया  विश्वविद्यालय  तटीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  स्थापित कर  सकेगा  ।  लेकिन  फिर  भी

 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  कोशिश  हमारी  यह  होगी  कि  are  कुछ  धनराशि

 हमको  मिल  सके  तो  यह  नई  यूनिवर्सिटी  स्थापित  कर  दी

 श्री  गजराज  सिह

 पाध्या  महोदय  :  में  समझता  हुं  कि  इस  विषय  पर  हम  सम्भाषण  देने  लगे

 we  उत्तर नहीं  ।  प्रश्न

 गोनी  गजराज  fag:  wet  केवल  यह  है  ।  द्वितीय  विश्वविद्यालय  में  न  मेरी  रुचि  है

 an न  दिल्ली  के  लोगों की  रुचि  हम  तो  केवल  यह  चाहते  हैं  कि  शिक्षा  के  लिये जो  भी

 विद्यार्थी  प्रवेश  उसे  प्रवेश  मिल  सके  ।  हमें  यह  श्राइवासन दिया  जाना  चाहिये  ।

 डा०  कार  ला०  श्रीमाली  माननीय  सदस्य  को  पता  है  कि  सरकार  यथा  संभव

 कायिक  विद्यार्थियों  को  उच्च  शिक्षा  सम्बन्धी  सुविधायें  देने  के  लिये  विभिन्न  उपाय  कर  रही

 संसाधन  सीमित  उसी  समय  हमने  अब  चार  सायंकालीन  कालिजों की  व्यवस्था

 कर  दी  है  शौर  हम  पत्र-व्यवहार  द्वारा  प्रत्यय  के  लिये  भी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  ।  अतः  सरकर

 सुविधायें  देने  के  लिये  भरसक  प्रयत्न  करेगी  ।  परन्तु  हमें  सह  नहीं  भूल  जाना  चाहिये  कि  निधि

 सीमित  हमारे  पास  असीमित  संसाधन  नहीं  सदस्य इस  बात  को  भी

 ध्यान में

 म  इस्पात  कारखाना

 ः

 (att  रामकृष्ण  गुप्त

 |
 शो  रघुनाथ

 श्री  उस्मान act  खां
 |

 जी  प्रकाश वीर  शास्त्र

 श्रीमती  कृष्ण  मेहता : १७४७

 {  श्री प्री  च्०

 श्री  सुब्बय्या  श्रम्बलम
 सरदार  इंकबाल  fag
 थी  कोरटकर

 Latt  दी०  wo  धर्मा

 कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  २९  १९६०  के  तारों  किस  प्रदान  संख्या  ५५५  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे  कि

 मद्रास  इस्पात  कारखाना  स्थापित  करने  की  संभावना  की  जांच  करते  और  उसके

 बारे  में  रिपोर्ट  पेदा  करने  के  लिये  खान  कौर  ईंधन  मंत्रालय  मद्रास  राज्य  के  पदा

 थिंकारियों  की  जो  समिति  नियत  की  गयी  उसने  अपने  कार्य  में  अब  तक  क्या  प्रगति

 की है  ;  श्र
 a

 रसूल  अंग्रेजी  में  ।
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 यह  समिति  अपनी  रिपोर्ट  कब  पेस  करेगी  ?

 खाम  और  इंजन  मंत्री  स्वर्ण  fag)  :  श्र  २९

 REKO  के  प्रश्न  के  उत्तर  में  बताया  समिति  तभी  प्रतिवेदन  दे  सकती  है  जब  इसके  द्वारा

 की  गई  सिफारिश  के  ग्रनुसार  दस्तूर  सर्वेक्षण  कार्य  पूरा  हो  जाये  और  लौह-अगस्त

 तथा  चूने  का  पत्थर  की  प्रतिनिधि  मात्राओं  के  साथ  बड़े  माने  पर  वाणिज्यिक  प्रयोग  किये  जायें  ।

 नवीनतम  रिपोर्टों  से  पता  चला  है  कक  लिग्नाइट  कवल  १९६१  तक  मात्रा मे  उपलब्ध  हो

 wan  ।  उसके  बाद  बड़े  पैमाने  पर  वा  शिल्पी  प्रयोग  किये  जायेंगे  |

 pot  राम  कृष्ण  गुप्त  :  इस  क्षेत्र  में  लौह-ग्राहक  की  संभावनाओं  का  मूल्यांकन  करने

 के  लिखें  क्या  पग  जा  रहे  हैं
 ?

 स्वरण  fag:  लोह-वयस्क  सलेम  क्षेत्र  में  उपलब्ध  है  ate  किस्म  के  तौर  पर  और

 मात्रा के  तौर  पर  निक्षेप  नियत  करने के  लिये  कार्य  अर्भ  किया  जा  चका है  |

 fat  इस  उच्च  स्तरीय  समिति  को  स्थापित  ८  महीनों  से  afer  हो

 गये  क्या  में  यह  समझूं  कि  इस  समिति ने  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  है
 ?

 क्या  यह  सच  है  कि

 इस  समिति  ने  सिफारिश  की  है  कि  लिग्नाइट  को  परीक्षण  के  पूर्व  नमती  था  क्सी  wear  देश  में

 भेजा  ।  यदि  तो  +था परीक्षण के  लिये  अपेक्षित मात्रा  में  लिग्नाइट  भेज  त्या ग्या  है  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  :  संक्षेप  में  मैने  यही  उत्तर  दिया  है  ।  समिति  की  बैठक  हुई  थी  ।  इसने

 सिफारिश  की  कि  PES  से  पहले  अपेक्षित  मात्रा  में  लिग्नाइट  नहीं  निकाला  जा

 सकता  ।

 fait  राम ना बन  चेट्टियार  :  मद्रास  में  प्रस्तावित  इस्पात  संयंत्र  की  क्या  क्षमता  | ् है र: ड

 सरदार  स्वर्ण  सिह  :  इस  समय  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  बताया  ना  सकता  |

 fart  बासप्पा  :  मैसूर  में  भी  इस्पात  संयंत्र  के  लिये  कुछ  कच्चे  माल  पाथे  जाने हैं
 ।  क्या  थर्ड  धव  ण

 में  इस्पात  संयंत्र  चालू  करने  के  सामने  में  मैसुर  राज्य  से  परामर्श  लिया  जायेगा  ?

 fara  भ  मसूर  राज्य  में  पहले  ही  एक  इस्पात  संयंत्र  है  ।

 fet  दी०  कया  मंत्रालय  इस  इस्पात  संयंत्र  को  चौथी  झ्रथवा  तीसरी  पंचवर्षीय

 योजना वधि  में  स्थापित  करने  के  लियें  विचार कर  रहा  है  ?  यदि  यह  तृतीय  पंचवर्षीय  यो  जनाब  लि
 में  तो  इन  सब  सर्वेक्षणों  पर  इतना  विलम्ब  कयों  किया  जा  रहा  है  ?

 स्वर्ण  सिंह  सर्वेक्षण  में  कोई  विलम्ब  नहीं  किया  जा  रहा है  ।  मैने  का  र  कि
 वाणिज्यिक

 स्तर  पर
 परीक्षण  किया  जाना है  जसा  मतलब है  कि  लिग्नाइट  का  वृद्ध  न्यूनतम

 मात्रा
 में

 खनन  जाना  है  ate  परीक्षण  कियां  जाना  है  ।  कई  कारणों  से  यह  मात्रा
 gee  १  से  पूर्व  नहीं  निकाली  जा  सकती  ।  उनमें  सर्व  प्रमुख  नवेली  में  खनन  की  कठिन

 परिस्थितियां  हैं  । जल  स्तर  ऊंचा  होने  खनन  बट  धीरे  घीरे  किया  जाना  है  |
 e  सका

 faa  watt में
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 fot  तिरुमल  मंत्री
 महोदय  द्वारा

 दिये  गये  हाल के  वक्तव्य को देखते हुये कि को  देखते  हुये  कि
 आंध्र

 प्रदेश  में  एक  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  करने  की  संभावना  पर  विचार  करेंगे  क्योंकि  इस्पात  संयत्र

 लिये  अपेक्षित  कोयला  श्र  झझरी  सामान  आंध्र में  उपलब्ध  क्या  में  लान

 सकता  हैं  कि  क्या  इस  मामले  की  जांच  के  लिये  भी  एक  समिति  नायक  की  जायेगी  ?

 सरदार  caret  सिह  में  समझता  हुं  कि  इस  मामले  पर  आंध्र  प्रदेश  सरकार
 फिर

 केन्द्रीय
 सरकार  के  प्रतिनिधियों  में  बातचीत  चल  रही  है  ।  मुझे  पूरा  विश्वास  नहीं  है  ।  में  समझता हूं  कि  एक

 समिति  भी  हैं  ।

 कैथी  दी०  Wo  फार्मा  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  प्रश्न  णी  उत्तर  नहीं  दिया  कि  यह  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजना  काल  में  स्थापित  किया  जायेगा  या  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  ।

 सरदार  स्वर्ण  fag:  में  बता  चुका हूं  कि  shag  निर्णय  वाणिज्यिक  प्रयोग  किये  जाने के

 बाद ही  fear  जायेगा  ।  वाणिज्यिक  प्रयोग  तब  किया  जायगा  जब  लिग्नाइट  उपलब्ध

 सितम्बर के  बाद  ।  उसके  परिणामों  पर  निर्भर  करने  पर  अन्तिम  निर्णय  जा  सकता है  |

 यह  में
 नहीं  कह  सकता  कि  इस्पात  संयंत्र  स्थापित  किया  जायेगा  था  नहीं  |  we  भी  नहीं  कहा  जा

 सकता फि  कि  यह  तीय  योजना में  होगा  या  चतु  योजना  में  |

 शी  चे०  रा०  पट्टा भि रामन  :  कया  इसके  साथ  साथ  नीवेली  से  सलेम  तंक  रेलवे  लाइन  कौर

 अन्य  परिवहन  मार्गों  पर  भी  विचार  किया  जायेगा  अथवा  वे  सर्वक्षण  की  प्रतीक्षा  करेंगे  ?

 सरदार  स्वर्ण  सिह  यह  एक  सुझाव है  ।

 श्रीमती  कृष्णा  कया  जम्म  शर  काश्मीर  रियासत  में  भी  कोई  इस्पात  कारखाना

 खोलने  का  विचार  है  क्योंकि  जम्म  के  इलाके  में  काला  कोट  में  कोयला  नगर  वहुत  पाया  जाता

 है
 ?

 सरदार  ि  सिंह  :  अरग र  कलमा  माल  वहां  ज्यादा  होगा  तो  उस  पर  भी  विचार  किया  जा  सकता

 हैं  ।

 port  नसीहत :
 प्रयोग

 के
 लिये

 केवल  थोड़ी
 सी  मात्रा की  आवश्यकता  ह ैदै  ।  लिग्नाइट

 किस  थोड़ी  सी  मात्रा  निकालने के  लिये  इतने  adie  क्यों  चाहियें |

 श्रेय  हम  विस्तार  में  जा  रहे  हे  |

 जी  :  श्रीमान जी  जो  कारण  बताया  गया  वह  यह  है
 कि  यह  लिग्नाइट के  आवश्यक

 मात्रा
 में  इकट्ठा  करने  के  लिये  लम्बित है  ।  परन्तु  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  थोड़ीसी  मात्रा में

 लिग्नाइट  प्राप्त  करने में  क्या  कठिनाई  थोड़ी सी  मात्रा  प्राप्त  करने में  जल  के  ऊंचे  स्तर  पर

 होने  से  बाधा  नहीं  पानी  चाहिये  ।

 सरदार  स्वर्ण  सिंह  ग्रपेक्षित  मात्रा  थोड़ी  नहीं है  ।  एक  थोड़ी  मात्रा  निकालने में  भी
 गनी

 के
 ऊपरी  दबाव  को  नजरस्रत्दाज  नहीं  pay  जा  सकता  |

 महोदय  :  पहले  भी  ऐसे  प्रदन  पूछे  गये  थे  और  उत्तर  था  फि  लगभग  दस  हजार  टन

 का निर्वात किया  जाना  है  ।

 मूल  wast में  ।
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 प्री  एक  हजार  टन  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  बताया गया  था  कि  १०००  टन आवश्यक  है  ।  मंत्री  महोदय ने  बताया

 कि  यह  पता  लगाना  चाहते  हैं  कि  क्या  यह  वाणिज्यिक  स्तर  पर f
 ं

 जा  सकता है  ।  माननीय  सदस्य

 किसी  दिन  उपस्थित  रहते हैं  शौर  किसी  दिन  नहीं  ।  वे  एक  ही  प्रशन  को  बार  बार  पूछते हैं
 ।

 पंजाब  के  लिए  कोयला  भोर  इस्पात

 +

 श्री नही  चान  शंकर  ete: |  mt  अजित  सिह  सरह rat  :

 |  जो  दलजीत  सिंह :
 toved  ait  दी०  Wo  शर्मा

 शी  हेमराज

 पांगरकर

 क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क  गे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार ने  यह  अनुरोध  किया है  कि  छोटे  पैमाने के  उद्योगो  के  लिये  कोयला

 झर  इस्पात  का  कोटा  १९६१  के  लिये  बढ़ा  दिया  जाये

 यदि  तो  कोयले  और  इस्पात  की  कितनी  मांगਂ  T  Te;

 भारत  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  है

 क्या  भारत  सरकार  पंजाब  में  भारी  उद्योगों  के  अभाव  के  कारण  कोटे  में  बृद्धि  करने

 का  विचार  कर  रही  है
 ?

 से  में  पंजाब  सरकार
 खान  शर  इंधन  मंत्री  स्वरण

 :  (

 ने  बर्ष  १९६१  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  के  लिये  इस्पात  और  कोयले  का  बढ़ा  हुमा  कोटा  नहीं

 मांगा  है  परन्तु  उन्होंने  वर्तमान  आ्रावंटनों  पर  अधिक  संभरण  के  लिये  जोर  दिया  है  ।  क्योंकि  वास्तविक

 संभरण  पूरे  कोटे  के  बराबर  नहीं  हुमा है  छोटे  Tara  के  उद्योगों  को  किये  गये  ग्रा वट तत  के  एक

 तिहाई  भाग  को  प्राथमिकता  देकर  कौर  भग्रायात  से  प्रिक  संभरण  की  व्यवस्था  करके  इस्पात

 के  संभरण  में  वृद्धि  करने  के  लिये  पग  उठाये  गये  कोयले के  बारे  में  परिवहन  ब्लाक  चैकों  में

 किया  जायेगा  are  इससे  संभरण  में  सुधार  होने  श्राक्षा है  ।  यह  प्रस्थापना है  कि  पंजाब  में

 फाउन्डरीज  और  इंजीनियरिंग  कंपनियों  के  लि  हाड  कोक  की  आवश्यकता  का  उनके  कोटे

 पुरा  संभरण  किया  जा  ।

 त्री  दी०  चे  क्या  मंत्री  महोदय  ने  दिल्ली  में  पंजा  बजाय  के  मुख्य  मंत्री  द्वारा  दिये
 गये  भाषण  को  पढ़ा है  जिसमें  उन्होंने  शिकायत  की  है  कि  पंजाब  में  उद्योग  कोयला  कौर  इस्पात

 की  कमी
 के

 कारण
 ठीक  से  काम  नहीं  कर  रहे  यदि  ऐसा

 है  तो
 बया  में  जान  सकता  हूं  कि  पं  जाब

 सरकार  ने  कितना  अतिरिकत  इस्पात  शर  कोयला  मा  हैं  और  तना  संभरण  किया  गय

 ——  गामा  a  -o

 अग्रजा में  ।
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 पु सरदार  स्वर्ण  में  उतने  उत्तर  में  सब  बातें  बता  चुक  हूं  ।  कोटा  निर्धारित  है  ।  संभरण

 es rm  afar  संभरण  करने  के  लिये  पग उस  कोटे  के  अनुसार  नहीं हो  रहा  है  ।  आवंटन  के  fae

 उठाये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री
 दी०  ६. हूँ ०  मंत्री  महोदय  ने  ए.क  बड़ा  ग्रस्त  उत्तर  दिया  है  और  में  इसका  स्पष्टीकरण

 चाहता हूं  ।  बया  में  जान  सकता  हूं  कि  कोयले  का  कितना  आवंटन  किया  गय  है  आर  अब  तक  उस

 क्रोने  में  से  कितना  संभरण  किया  गया  है  ।  इस्पात  का  कितना  कोटा  आवंटित  किया  गया  है  ale

 wa  तक  उसमें  से  क्रिया  संभरण  किया  गया  है
 ?  कोट  के  परिवहन  के  लिये  221.0  व्यवस्था  की

 ययी

 सरदार  स्वर  सिह  :  ग्रस्त  प्रशन  उत्तर  ग्रस्त  उत्तर  से  ही  दिया  जा  सकत  1  अच्छा  तो

 यह  हो  कि  माननीय  सदस्य
 एक

 पाक  प्रदान  पूछें  ।  कोटा  के  बारे में  मेरे  पास  इस  समय  कोई  जानकारी

 नहीं है  ।

 राम  कृष्ण  गुप्त  :  क्या  इत  कार्य  के  लिये  तांग  को  पुरा  करने के  लिये  लोहा  तथा  इस्पात
 क  स्टाकिस्टों  की  संख्या  पर्याप्त  है

 ?

 सरदार स्वर  सिंह  में  नहीं
 म

 स्टाकिस्टों  की  संख्या  में  कमी  का  कोई  ऐसा  मा  प्रति

 है  जिसके  बारे  में  शिकायतें  करायी हैं

 भी  प्रकाश वीर  शास्त्री  भया  में  जा  सकता  हं  कि  जब  सरकार  की  नीति  छोट  उद्यागों  Fi

 प्रोत् सा  हित
 देने  की  ग्रौर पं जाब  में  छोटे  उद्योगो  की  बहुतायत  तो  इस  बात  को  यान  में

 रखते

 हुये  जो  कोयला  आर  इस्पात  अपने  उनको  दिया  क्या  वह  बहुत  थोड़ा  नहं  ?
 और  इसको

 भविष्य  में  बढ़ाने  के  लिये  आपने  क्या  निश्चय  किया

 सरदार  ean  fas  :  यही  तो मैंने  अपने  जवाब में  कहा  है  कि  उसके  बढ़ाने  का  थान  किया

 जा  रहा है  ।

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :  में  जानना  चाहता
 हं  कि  इन  feat  में  जो  छोटे  उद्यम  चल  ९

 उनको  देखते  हुजरे  asa  कितने  प्रतिशत  बढ़ाने  का  निचय  विधा  है
 ?

 सरदार स्वर  सिह  बढ़ाने का  सवाल  नहीं  क्योंकि  शिकायत  कोटा  कम  होने  के

 मुताल्लिक  नहीं  है  ।
 जितना  कोटा  उनको  दिया  गया  था  उस  कदर  माल उन  को  नहीं  पहुंचा

 पाया  यह  शिकायत  कौर  उस  के  मुताल्लिक  मैं  ने  gut  जबाब  में  जो

 पोजीशन  ह  उसक  जिक्रकिया है

 श्री  सिह  जुलाई के  बाद  जो  कोयले  के  २००  वैगन  प्रतिदिन के  हिसाब  से

 मोगलसराय  के  उत्तरी  हिस्से
 आयेंगे  उन  में  से  कितने  सरकार  पंजाब के  लिय  देने  को

 ठे को  तैयार  कौर  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग  कि  कौन  से  आधार  हं

 जिन  के  अनुसार  विभिन्न  स्थानों  विभिन्न राज्यों  में  स्टील  कौर  कोयले  के  कोटे  निश्चित  किये

 जाते
 या  सिंह  प्रान्तीय  सरकारों  की  सिफारिश पर  ही  विचार  किया  जाता  है

 ?

 _  सिर दार उनके

 स्वर्ण  सिह  जो  २००  कोयले  के  डिब्बा  जूलाई  के  बाद  मोगलसराय से  ऊपर  जाने

 हैं  उन॑  के  मुताल्लिक  seit  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  कि  उत्तर

 गुजरात
 या

 शुमाली  मह महाराष्ट्र  वैगरह  में  किस  रस्सी  में  कितना
 कोयला  आर

 मलका  zi  अजा गज़ी  wy
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 जायगा ।  जो  दूसरा  सवाल  माननीय  मे स्वर  ने  पूछा  है  उस  के  मुताल्लिक  प्रान्तीय  सरकारों की

 सिफारिशें भी  जाती  हैं  कौर जो  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  इंडस्ट्रीज  हैं  उन  के  मुताल्लिक  सेंटर
 x

 की  इंडस्ट्रीज  मिनिस्ट्री की  सिफारिशात  का  भी  रूमाल  रक्खा  जाता  ह्  ।

 जिला  सेनिक  नौसैनिक  ate  चके  बोड़

 ्

 थ
 1...

 Rove.  श्री  भक्त  दर्शन  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  भर  में  जो  नौसनिक  व  वायु  बोर्ड  कई

 वर्षों  से  अस्थायी रूप  से  कार्य  करते
 a

 रहे  उन  के  स्थायीकरण  के  प्रदान  पर  कुछ  समब
 हि

 से  विचार  किया जा  रहा  है  ह

 यदि  तो  उस  के  बारे  में  क्या  निश्चय  किया  गया  है  मौर

 वह  निश्चय  कब
 से  लागू  जायेगा

 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  aft

 श्र  मामला  प्रभी  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 att  भक्त  रदन  यह  मामला  बहुत  दिनों  से  विचाराधीन  है
 ate  पिछले साल

 इस  बारे  में  जो  बड़ी  भारी  कांफरेंस  की  गई  थी  उस  में  भी  इस  संबंघ  में  एक  प्रस्ताव  स्वीकार

 किया  गया  था
 ।

 तो  इस  बारे  में  इतनी  देरी  होने  का  क्या  कारण  है
 !

 ~
 सरदार  चूंकि इन  बोर्डों  को  चलाने के  fat  ५०  सदी  रुपया  age

 खचे  करती  है  कौर  ५०  फी  सदी  स्टेट  गवर्नमेंट  खर्चे  करती  है  इसलिये  इस  मामले

 को  तय  करने  में  जितनी  देर  स्टेट  गवर्नमेंट हमारे  साथ  सहमत  नहीं  होती  उतनी  देर  तक  इसका

 फैसला  नहीं  किया जा  सकता  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  गम तह  क्या  गवर्नमेंट  को  इस  तरह  की  शिकायतें  मिली  हैं  कि  वर्षों  कई  कई

 nat तक  इन  करें  चोरियों को  वतन  भी  नहीं  मिलता  ate  इस  गड़बड़ी  का  कारण  यह

 है  कि  उन  को  कभी तक  परमानेन्ट  नहीं  किया  गया  है  ?  तो  क्या  wae  इस  बारे में

 शीघ्रता  करेगी  कि  उन  के  वेतन  को  पदायेगी  नियमित रूप  से  की  जायें  ?

 सरदार  मजीठिया
 :

 जी  हम  पुरी  कोशिश कर  रहे  हैं  कि  स्टेट  गवर्नमेंट  हमारे  साथ

 सहमत  हो  जाये  ताकि  हम  इस  मामले  में  झाग  बढ़  सकें  ।

 थी
 भक्त

 राज्य  सरकारों से  श्री  तक  जो  पत्र  व्यवहार  किया  गया  है
 उस

 के
 फलस्वरूप

 क्या  राज्य  सरकारों ने  कोई  राय
 दी  है  ?

 जहां  तक  मुझे  मालूम  है  वे

 इस  से  सहमत  gi

 सरदार  कोई  श्री  सरकारों ने  राय  दी  है  ।
 वे  आधी  सहमत a हैं  ।  लेकिन  दूसरी  श्री  सरकारों  के  जबाब  नहीं  राय  हैं  ।  हम  उनका  इन्तजार  कर  ह

 एएए
 मूल  अंग्रेजी  में
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 att  दो  फार्मा
 पै  R9Xo.

 श्रीमती  मैमूना

 नया  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या यह  सच  हैकि  भारत  में  भारतीय  वायुसेना  के  संधारण  कमान  के  मुख्य
 चकेरी  में  पहला  गेस  टर्बाइन इंजन  बनकर  पूरा हो  गया

 यदि  तो इंजन  काव् यो रा  पौर

 इंजन  के  निर्माण  का  क्या  कार्यक्रम  है
 ?

 गु प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  हां  ।

 यह  बिल्कुल  जेट  इंजन  है  जिस  में  सिंगल  स्टेज  aia  कम्प्रेसर

 है  कौर  सिंगल  फेज  एक्सियन  फ्लो  टर्बाइन  है  ।  यह  कन्नु लर  कम् बदन  सिस्टम  पर

 कार्य  करता  है  कौर oo  पौंड  के  बनाया गया  है

 यह  गवेषणात्मक  और  विकासात्मक  परियोजना  है  |  इस  इंजन  को  बनाने

 का  प्रदान  केवल  तभी उठ  सकता  है  जब  विकास-किये पूरा  हो  जायेगा  कौर वह  भारतीय

 वायु बल  wit  प्रतिरक्षा  विज्ञान  श्रनुसंधघान  संघ  द्वारा  वैज्ञानिक तथा  गवेषणा

 परिषद् की  सहायता  से  संयुक्त रूप  से  किये  जा  रहे  मान्यीकृत  के  श्ननुसार
 साबित  हो

 मंत्रालय  को  कितना  समय  लगेगा  ?

 दौ०
 चं०  इस  टरबन  इंजन  के  विकास  के  अन्तिम  प्रावस्था  में  पहुंचने तक

 fata  प्रथम  बार  यह  इंजन  हाल ही  में ८  ate  को  चलाया गया

 यह  से  पूर्वे की  इसका  विकास  किया  जा  चुका  इसको  कई  घंटों पर  विभिन्न

 परिस्थितियों  विभिन्न  दबाव  में  और  विभिन्न  तापमान  में  काम  करना  है  ।

 नी  दी०  मंत्री  महोदय  ने  कुछ  संगठनों  का  जिक्र  किया  जिन  से  इंजन के

 अन्तिम  प्रावस्था  पर  पहुंचने  से  पूर्वे  परामर्श  किया  जायगा  ।  ये  सब  संगठन  किस  प्रकार

 सामने  जाते  जहां  तक  इस  इंजन  के  विकास  का  सम्बन्ध  इन  संगठनों  के  विशेष

 कृत्य क्या

 जैसा  मैं  ने  बताया  ,  यह  इन  सभी  संगठनों  का  संयुक्त  उपक्रम
 है  ।  इस  में  प्रतिरक्षा  विज्ञान  अनुसन्धान  संगठन  कौर  भारतीय  वायु बल  शौर  वेशानिक

 शर  औद्योगिक  भ्रनुसन्घान ष्  परिषद् भी  इस  में  जाते  हैं  कौर  इस  इंजन  के  कार्यकरण
 की

 बड़ी  ध्यानपूर्वक  जांच  की  जाती  ह  ।  भ्रांकड़े  इकट्ठे  किय  जाते  हैं  शौर  उनकी  तालिका  बनायी

 जाती  है
 ।

 इन  बातों  को  ध्यान  में  रखते हुए  यदि  किसी  परिवर्तन की  भ्रावव्यकता  होती

 ह  तो  उन्हें  किया  जायगा  कौर  फिर  उस  केबाद  ही  इसको  afar
 जायगा

 न्य al
 स्प

 दिया

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्रीमती में ममा सुल्तान सुल्तान  :
 क्या  ऐसा  कोई

 देवा
 है  जहां इस  प्रकार  के  इंजन  का

 = =
 नमूना  बनाया  गया  हे  कौर  उसका  निर्माण  किया  गया  id  कौर यदि  तो  इन  देशों  के

 क्या  नाम

 यह  जेट  इंजन  है  सभी  जहां  विमान
 उद्योग

 १७  विमान बना  रहें  हैं

 प्रश्नों  के
 lan

 खत  उतर

 इस्पात  कारखानों  के  लिए  लोह-भ्रामक

 1१७३३.  श्री  विचरण  क्या  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  १६

 ho F ath
 के

 तारांकित
 प्रश्न

 ११०
 के

 उत्तर
 के

 संबंध  में  यह  बताने की  कृषि  करेंगे

 कि

 सरकारी  क्षत्र  के  इस्पात  कारखानों  के  लिए  लौह-भ्रामक  प्राप्त  करने के  बारे  में

 सरकार  की  दीर्घकालीन  नीति की  मुख्य  बातें  क्या

 इस  बात  को  सुनिश्चित  करने के  लिए  क्यां  कदम  ठाने  विचार  ह

 घटिया  किस्म
 का  लौह

 जिसका  उत्पादन  साथ साथ  होता  बेकार  न  जाय ?

 खान  इंजन  मंत्री  cat
 :  विस्तार के  बाद  भी  रूरकेला

 झर  भिलाई  के  इस्पात  संयंत्र  भ्रामक  की  अपनी  मात्रा  बुझा  कौर  राझाड़ा  खानों से

 लेते  दुर्गापुर  में  विस्तार  के  बोलानी  लगभग  २०  लाख  टन  वयस्क  कौर

 लगभग  १४  लाख  टन  प्राय  वयस्क  झ  प्रदेश  की  बाजार  खानों  से  अथवा  उस

 प्रदेश  में  विकास  की  जा  एक  नई  खान  से  लेगा  इस  बारे  में  निर्णय
 प्रदेश  के  चुने हुए  क्षेत्रों  में  भंडार  की  विस्तृत  संभावना  के  परिणामों पर  निर्भर  करता  है  ।

 बोकारों  में  इस्पात  संयंत्र को  बोनई  रेंज के  सासांगदा  क्षत्र  में  विकास  की  जा  रही
 नई  खान  से  संभरण  किये  जाने  की  योजना  है  ।  इरादा  यह  है  कि

 समेकित  इस्पात  कारखाने  एकसम  किस्म  के  mace  के  अबाध  रूप  से  संभरण  की

 निश्चित  के  लिये  लौह-भ्रामक  के  संभरण  के  लिये  अपने  ws

 माननीय  सदस्य  यंत्रीकृत  साधनों  द्वारा  लौह-प्रयास  का  उत्पादन  में

 उत्पन्न
 होने  बारोस  mae  की

 बात
 सोच  रहे  यह  प्रस्थापना है  कि  इसको

 संपुंजित  किया  जाये  शर  इस्पात  संयंत्रों  के  मन  भट्टियों में  बड़े  प्राकार  के  भ्रयस्क  के  साथ

 इस्तेमाल  किया  जाय  ।
 SO नन नथ नमन

 भूल  अंग्रेजी  में
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 इस्पात  उद्योग  मं  कोयले  क  स्थान  पर  प्र  थर  बच्चा पग  fer  जान  के  लिये  किसी  श्रव्य

 पदार्थ  को  सोज

 1१७३४.  श्री  जीत  सिह  सरहदी :  कया
 खान  भोर

 इंजन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  च

 क्या  देश  में  लौह  अयस्क  की  सम्भाव्य  मात्रा  शौर  कोकिंग कोयले
 के  भंडार

 के  बीच  के  झसन्तलन  को  दूर  करने  के  लिए  कोई  दिये-कालीन नीति  निर्धारित  की  जा  रही

 क्या  इस्पात  उद्योग  में  कोयले  के  स्थान  पर  प्रयोग  किये  जाने  के  प्रयोजन

 से  कोई  wea  पदार्थ  ढूंडन ेके  लिए  अनुसन्धान किया  जा  रहा  है  ?

 खान  इंधन  मंत्री  caw  atc  कोकिंग

 कोयले  के  वर्तमान  भंडार  से  ५०  वर्षों  तक  या  इससे  श्रमिक  तक  व्तंमान  इस्पात  उद्योग  और  कमल

 कुछ  वर्षों  में  बनाये  जाने  वाले  उद्योगों  का  सं  भरण  हो  सकेगा  |  कोकिंग  कोयलें  के  हमारे  भ्रनुसन्धान से

 नये  भंडारों  का  भी  पता  चल  सकता  लौह  भ्रयस्क के  भंडार  कौर  कोकिंग  कोयले  के  भंडार के

 बीच  गणित  क॑  हिसाब  से  सन्तुलन  से  इस्पात  उद्योग  के  बढ़ने  पर  आघात  नहीं  पहुंचेंगी
 |

 एसे  देश  हैं  जहां  बड़े  कौर  बढ़ने  वाले  इस्पात  उद्योग  हैं  जो  एक  या  अधिक  प्रमुख
 कच्चे  माल

 के  आयात  पर  निरभर  हैं  ।  जैसे ही  देश  की  ares  स्थिति  सुधरती  तो  भ्रमर  यह

 किसी  कच्चे  माल  के  लिये  आवश्यक  तो  वह  आयात  कर  सकेगा  ।  यदि  किये  जा

 रहे  प्रौद्योगिकीय  विकास  के  परिणामस्वरूप  कोकिंग  कोयले  के  इस्तमाल  के  बगैर  बड़ें  पैमाने

 पर  लौह  तथा  इस्पात  का  aaa  रूप  से  उत्पादन  हो  सकता  वह  आवश्यक  नहीं ह्

 जसा  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  भारत  में  स्थापना  के  लिये  कुछ  छोटे  एककों को

 लाइसेंस  दिये  गये  हैं  जो  इस्पात  के  निर्माण  के  लिये  बिजली  की  भट्टियों से  चलने पर

 रित हैं  ।  गैर-कोकिंग  कोयला  इस्तेमाल  करके  कच्चे  लोहे  के  संयंत्रों  को  भी  ग्र नुम ति दी  गई  है

 इनके  परिणाम  ग्राम  देखे  जायेंगे ।

 विदेशी  फिल्म

 1१७३४.  श्री  ही०  ato  मुकर्जी  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क्या  सरकार  ने  फिल्म  सोइटियों  द्वारा  निजी  रूप  से  दिखाई  जाने  के  लिए

 झर  विशेष  फिल्म  समारोहों  के  पर  ह  के  लिये  देश  में  लायी  जाने  वाली

 पूर्ण  विदेशी  फिल्मों  पर
 सीमा  शुल्क  में  रियायत  करने  के  लिए  कोई  कदम  उठाय

 यदि

 (x  ह
 वित्त  उपमंत्री  ब०  to  1१०]  श्र  (a).  सभा  पटल

 पर  एक  विवरण

 जाता  हैं  जिसम
 भ्रपेक्षित

 जानकारी  दी  ह  ।
 ee

 मूर  अंग्रजी
 में
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 विवरण

 सरकार फिल्म  सोसायटियों  द्वारा  फिल्मों  के  आयात  के  बारे  में  निम्नलिखित शर्तों

 धर  विधिक १२  विदेशी  फिल्मों  पर  का  केवल  एक  शुल्क  में  छंट  देने को

 राजी हो  गयी

 फिल्में  केवल  सोसायटी  के  सदस्यों  को  दिखाई  जायें  धौर  कोई  फीस  न  ली

 जाये  भर  प्रत्येक  स्थान  पर  केवल  एक  दो  किया

 फिल्मों  का  आयात  की  तिथि  से  छः  महीने  के  भीतर  फिर  निर्यात  कर  दिया

 कौर

 केवल  वही  फिल्में  आयात  की  जायें  जो  देश  में  प्रदर्शन  के  लिये  सामान्य
 वाणिज्यिक  स्तर  पर  न  दिखाई  जायें

 जहां  तक  फिल्म  समारोहों  में  प्रदर्शन  के  लिये  आयात  की  गयी  फिल्मों  की  सम्बन्ध है

 स्थिति  यह  है  कि
 ये  समारोह  या  तो  पूर्ण  रूप  से  या  गर-सरकारी  सांस्कृतिक  निकायों

 के

 सहयोग  से  गैर-सरकारी निकायों  भ्रमणा  भारत  में में  fae  मशीनों  waar  सरकार  द्वारा

 किये  जाते  यद्यपि  जब  गैर-सरकारी  निकायों  द्वारा  संगठित  समारोहों  के  लिय  फिल्मों

 का  किया  जाता  है  तो  उन्हें  शुल्क  में  कोई  रियायत  नहीं  दी  विदशी  महीनों  द्वारा

 स्वयं  पुर्ण  रूप  से  भ्रमणा  गैर-सरकारी  सांस्कृतिक  निकायों  को  सहयोग  से  आयोजित  समारोहों

 के  मामलों  पर  तदर्थ  आधार  पर  विचार  किया  जाता  हे  ।  सरकार  द्वारा  aif

 समारोहों  में  प्रदर्शन  के  लिय  आयात  की  गयी  ate  चुनी  गयी  फिल्मों  पर  सीमा-शुल्क  नहीं

 यदि  प्रदर्शन  से  कमायी  गयी  रकम  सरकार  को  दी  जाते ।  यह  रियायत भी  इस

 दात  पर  है  कि  समारोह  समाप्त  होने  पर  फिल्म  को  तत्काल  पुननिर्माण  कर  दिया  जाय  ।  यदि

 प्रदर्शन  की  रकम  सरकार  को  नहीं  दी  जानी  तो  श्रेणीबद्ध स्तर  प्रदर्शनों  की  संख्या  के

 पुननिर्यात  पर  शुल्क  की  छूट  दी  जाती  है  ।  यद्यपि  उन  फिल्मों  पर

 छट  नहीं दी  जाती  जिनका  एक  बार  प्रदर्शन  किया जा  चुका  हो  ।  निम्नलिखित  स्तर  निर्धारित

 किया  war  |

 प्रदर्शनों की  संख्या  वल्क  म  छट  का  स्तर

 १२  कम  शुल्क काਂ  vis

 १३  से  ३६  शुल्क  का  ३४

 ३६  से  ऊपर  द्न्य

 जब  सरकार  द्वारा  आयोजित  समारोहों  के  लिये  आयातित  फिल्मों  का  प्रदर्शन के  लिये

 ae  ial

 यदि  उन्हें  सीध  पुननिर्माण  कर  दिया  जाय  तो  उनको  भी  शुल्क  में

 छट  दी  wets

 दूर  पुर्व  w  राष्ट्र मंडलीय समुद्रीय  ware

 1*१७३६.  थी  कालिका
 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  किः

 फरवरी  १९६१
 में  दर  पूर्वे  में  वाधिक  राष्ट्र  मंडलीय  समुद्रीय  ware

 का  facet  करन  वाले  सैनिक  श्रषिकारी  का  नाम  श्र  पद  क्या

 par  अंगरेजी  में



 ६  १८८३  परी  न
 Cz  for  त  उत्तर  द्र  49.0

 इस  श्रीवास  में  भारतीय  जल  सेना  ने  क्या  भाग

 इस  श्रीवास  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय  जहाजों  कौर  विमानों
 ब्योरा  क्या

 इस  शम् यास
 में  शाही  वायु  शाही  श्रास्ट्रेलिन  वायु  सेना  कौर  शाही  बंका

 वायु  सेना  ने  क्या  भाग

 विभिन्न  दसों  द्वारा  समुद्र  की  सतह  जल  के  भीतर  आर  काश  में  किये  गये

 युद्ध  के  समान  कार्यों  का  संक्षिप्त  विवरण  क्या

 इन  अ्रभ्यासों  की  क्या  उपादेयता

 उपमंत्री  रघु रामे या )  से  एक  विवरण  सभा  पटल पर  रखा

 विवरण

 कोचीन  में  प्रथम  wets  भारतीय  सना  के  2 ०  आफिसर  कमांडिंग
 (
 रियर-एड मि

 बी०  एस०  द्वारा  किये  गये  कौर  बाकी  सुदूर  पूवे  केन्द्र  के

 एडमिरल  सर  डेविड  ल्यूक  के  सम्पूर्ण  नियंत्रण  में  किये  इन  श्रम्यासों के  दौरान

 प्रत्येक  राष्ट्र  के  केवल  कमांडरों  को  बारी  बारी  से  धरातल  की  सेना  के  कुशल  नियंत्रण का
 अभ्यास  करने का  अ्रवसर  प्रदान  किया  गया  |

 इन  wa  में  भारतीय  नौसना  के

 गोदावरी  धारिणी  ate  शक्ति  नें  भाग  लिया  ।

 भारतीय  नौसेना  वा  भारतीय  वायु  सेना  के  किसी  विमान  ने  इन  अभ्यासों  में  भाग  नहीं  लिया ।

 भारतीय  युद्धपोतों  ध्वंस कों  ने  पनडुब्बी  विरोधी  are  विमान-विरोधी  किये  किये

 जबकि  लड़ाकू  जाने  भारी  बन्दूकों  का  समन  दिया  ।

 गैर-सामुद्रिक  कौर  प्रावेक्षण  की  व्यवस्था  के  लिय  रायल  वायु  सना  कौर रायल

 झास्ट्रलियाइ  वाय  बल  के  लोंग  रेंज  सामुद्रिक  विमान  लंका  मलाया  गये  ।

 age  वायूबल  के  करने  वाले  विमान  ने  भी  सेना  पर  हवाई  आक्रमण

 किये  ।  रायल  सीलोन  वायु  सैना  के  विमान  ने  उसका  में  खाने  वाल  जहाजों  के  विरुद्ध  लड़ाई
 करी ॥

 में  श्रीवास  युद्ध  खेलों  के  रूप  में  किय  गये  जिनमें  सभी  जहाज  कौर  विमान  बुद्ध

 के  लिये  तत्पर  एसे  प्रसंग  भी  इसमें  शामिल  किये  गये  जहां  सामुद्रिक  कौर  धरातल
 के  आक्रमणों

 के  विरुद्ध  प्रतिरक्षा  का  श्रभ्यास  किया  गया  ।  इस  सेना  संभावित aa  के
 विरुद्ध  भी  श्रावण  किया ।  समुद्र में  टैंकरों  से  कौर  wife  से  कौर  भंडार  के

 पूर्ण रूप  से  संभरण  का  भी  अभ्यास  किया  गया  |

 इन  अभ्यासों
 से  भारतीय  टुकड़ी  को  फ्लैग  ऑफिसर  भारतीय  टुकड़ी

 उनके  कर्मचारियों  कौर  भारतीय  नौसेना

 समुद्र  में  कई  श्रेणियों  के  जहाजों  पर  जो  उनको  उपलब्ध  नहीं  स्त्री  न

 संभालने  ; उपलब्ध  किये  जा

 कमान

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 (a)  सामुद्रिक  कौर  करियर  बोने  विमानों  के  विरुद्ध  रक्षा  में  जहाज  लगाने
 और

 अन्य  राष्ट्र मंडलीय  AMA!  में  sear  किये  जा  रही  कुशलता  पर  विचार

 कर  नन

 का  अवसर  प्राप्त  हुआ  ।

 चलाई  बंक  के  खातेदारों  को  अदायगी

 1१७४४
 श्री  त०  ब०  faze  क्या  वित्त  मंत्री  १३  १६६१ के  तारांकित

 संख्या  १५००  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  कृपा  करेंग कि

 पलाई  बेक  के  कितने  खातेदारों  को  प्रारम्भिक  अधिमान्य  अदायगी  कर  दी  गई

 यदि  at  तो  कुल  कितना  धन  दिया  गया

 teh  निदेशकों  के  झाचरण  के  सम्बन्ध  में  बैंक  के  मामलों  जांच इस  बीच

 पूरी  हो  चुकी

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  १९  १६६१  तक

 भुगतान  क  तौर  पर  ERER  खात काल  क  ery
 क  ना  he  hanes  ६२  रुपये  के  चैक  जारी  किये  जा

 चके

 नहीं  ।

 व्यक्त  श्री  गणराज्य  को  इंडियन  कम्पनी  का  प्रतिनिधिमंडल

 ,  खान  wie  faq  मंत्री  यह  बताने 1१७५१  श्रीमती  माना  सुल्तान  :  क्या ई
 की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इंडियन  घायल  कम्पनी  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल
 को  संयुक्त  अरब  गणराज्य

 सिल  क ेसहकारी  विपिन  are  वितरण  प्रणाली  का  ययन  करने  के  लिए  भेजने का  विचार

 है  ;
 भर

 1  यदि  तो  कब
 ?

 कौर  तल  मंत्री  के ०  दे०  इंडियन  शामायल  कम्पनी

 एस  स्थापना  पर  विचार  कर  रही  है  ।  पेट्रोलियम  उत्पादों  के  विपणन  शौर  वितरण  में

 संयुक्त  अरब  गणराज्य  में  सहकारी  तरीकों  का  गहन  रूप से  किया  जा  रहा  है  ।

 उन  संगठनों का  एक  प्रतिनिधि  नवम्बर  इण्डियन  घायल  कम्पनी  के  साथ  वापसी  हितों  के

 मामलों  पर  विचार  के  लिये  भारते  रायल  था  ।  कम्पनी  की  यथासंभव  शीघ्र  संयुक्त  अरब
 गणराज्य  को

 अपन  अफसरों  का  एक  दलਂ  भेजने
 की  योजना

 है  |

 jas  अंग्रेजी  में  ।



 साख  as a pe  लिखित  उत्तर  GRE

 a  ie

 के  कमेंचारो

 ७. |  रामकृष्ण  गीत

 YOY
 श्री  रसेदार  टाटिया

 करेंगे कि
 क्या  प्रतिरक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा

 क्या  aa  A  fear  लिमिटेड  के  कमंचारी  केन्द्रीय  सरकार

 के  कमंचारी हैं  ;

 यदि  तो  उनका
 दर्जा  क्या

 क्या  यह
 सच  हॉकी  केन्द्रीय  गर  के  कर्मचारियों  के  आचरण  नियम  उन  पर

 लागू कर  दिये  गये  हैं  ;  i

 नहर  पो

 me  ot

 )

 श्र  तरक्षा  मंत्रो  कृष्ण  :  नहीं  ।

 |  केन्द्रीय  सरकारी  उ  कर्मचारी  हैं  परन्तु  उनकी  स्थिति  के  बारे  में  अभी

 कोई  निर्णय
 नहीं  ut NX

 (7)  है  \

 sa

 हीं  होता
 व्

 कट

 पर  RI9X3
 १
 wae ae  सरहदी

 :  क्या  खान

 कपा  करेंगे  कि
 mem  ee  बग

 ल

 लर

 ब

 ब
 के  मोहिन्द्र गढ़  जिले  में  लौह-वयस्क

 का  कुल  कितना  उत्पादन  होता  है  ;.

 (
 \

 हया  कच्चे  पदार्थ  को  उसी  स्थान  पर  इस्  ल  करने
 की  किसी  योजना  पर  विचार

 किया जा  रह  परौ

 11  इस  रोज यदि  क्य

 खान

 टन  t

 at
 १९६  में

 2,eR%

 द

 तेवर  मंत्री  के०  दे०  पत्री

 a
 राज्य  सरकार  महेन्द्र  गढ़  जिले  में  स्थापित  किये ज

 वाली  निम्न

 में

 का

 के
 इस्तेमाल  करन

 की  प्रस्थापना
 तिर  करे

 र  ।  अयस्क

 ae

 rT  ध  सक  हा  ॥ कौ
 उपयुक्तता

 बा  य  a  परीक्षण  किया  जा  रहा है

 ar
 यदि यह  देगी  ।

 मल  प्रंग्रे जेंਂ  पथ
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 जामा

 1३८६१  भी  दो०  क्या  पनिक  AAAI
 :

 सांस्कृतिक-काय  मंत्री

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 FER OK  में  जामा  दिल्ली  की  देखभाल  पर  कितना  धन  व्यथ  किया

 गया  था  ;  कौर

 १९६१-६२  में  जामा  मजीद  दिल्ली  की  देखभाल  पर  कितनी  धनराशि  व्यय

 करने  का  विचार है  ?

 waders  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  उपमंत्री  स०  सो०  :

 १८,  omy  oF  रुपय  |

 (@)  ३२.  ०००
 रुपये  |

 बम्बई  विश्वविघालय  को  wyatt

 1३८६२.  भी  दी०  wo  शर्मा :  क्या  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  REX  Com

 ६१  में  विश्वविद्यालय  अवदान्य  आयोग  द्वारा  बम्बई  विश्वविद्यालय  को  कितना  धन  अनुदान  में

 दिया  गया  ?

 1  शिक्षा  का०  ला०  :  १२,६६,५४९६  रुपय  ८१  नय
 पेसे

 ।

 मध्य  प्रदेश  के  सांस्कृतिक-संगठनों  को  सहायता

 1३८६३  भी
 कया  बेज्ञानिक  श्रतुसंघान  श्र  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९६०-६१  में  मध्य  प्रदेश  में  सांस्कृतिक-कार्यों  की  उन्नति के  लिए  किन  संगठनों

 को  शारदान  दिए  गए  थे  ;  शौर

 उपरिलिखित  अवधि  में  उनमें  से  प्रत्येक
 के

 लिए  कित  धनराशि  स्वीकार  की

 गई  ?

 कौर
 वैज्ञानिक  श्रमुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री

 सगठन  का  नाम

 —
 धन  राशि

 वन ाण कालीदास  अरारोट  समिति  3.4 O90  रुपय

 माणिक्य  स्मारक  वाचनालय  ३,  0.0 84.0

 सागर  सागर  १  ०,  00 08Ty

 मदिरा  कला  संगीत  विश्वविद्यालय  खं  रामगढ़  ४,  900 8G

 श्रादिम  जाति  सांस्कृतिक  संग्रहालय  जगदलपुर  १,  000 kGy

 Yoo  रुपय स्थानीय  श्रादिमजाति
 जगदलपुर

 फूल  ares
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 पंजाब  में  टेक्नीकल  शिक्षा

 oft
 GL

 हद  रामकृष्ण
 ३८६

 ‘Lat  दो०  चं०  शर्मा

 हू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि कया वैज्ञानिक  अनुसंधान  और  सांस्कृतिक-कार्थ  मंत्री
 यह

 टेक्निकल  दिक्षा  के  विकास  के  लिए  पंजाब  में  संस्थापकों  (sear-ar  )  को  कितना  धन  भ्रनुदान

 में  दिया  गया  ?

 अनुसंधान  ate  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री
 हुमा मू नू  :

 Aca  के  नाम  स्वीकृत  ग्रनदान

 टट

 (®)  गेर  सरकारी  संस्थानों  का  श्रनुदान

 गुरु  नानक  इंजीनिर्यारंग
 लुधियाना  KEE,  ६४

 मे हरचन्द  जालन्धर  २.६  EeAC)

 थापर  इंस्टीट्यूट  श्राफ  इंजीनियरिंग  एण्ड  afeatarr  4,2  0,000

 रामगढ़िया  १,  90.0

 नेशनल  इंस्टीट्यूट  श्राफ  इंजीनिर्या  होशियारपुर
 000

 जोड  रु  पये  १२८८,  ORR

 राज्य  सरकारों  को  उनकी  संस्थानों  के  लिए  सहायता  स ee  ee  ae  ee  ng  ee

 पंजाब  इंजीनिर्यारग  चण्डीगढ़

 गवर्नमेंट  पालीटेक्निक  WET AT  |

 पंजाब  नीलोखेड़ी  |

 ‘S  सेंट्रल  चण्डीगढ़
 |

 |
 बटाला  पालीटेक्निक

 सिरसा  पालीटेक्निक  |  रुपय  १२,१  8, v00

 9  गुरू  तेग  बहादुर  गढ़  पालीटेक्निक

 ख़ंजर  पालीटेक्निक

 गवर्नमेंट  कैटरिंग  इंस्टीट्यूट  जालन्धर

 29  afro  Sa HA  सकल  कांगड़ा

 शश  जूनियर  टेक्निकल  कपूरथला

 १२.  जूनियर  टेक्निकल  सकल  गुड़गांव

 विश्वविद्यालय  विभागों  के  लिए  विश्वविद्यालय  मतदान  ordain  द्वारा  दिए  गए  शरन  दान

 रुपये  नये  पसे

 १.  डिपार्टमेंट  श्राफ  पंजाब f विश्वविद्यालय  २०,१८३  mo

 २.  डिपार्टमेंट  ore  कैमीकल  पं  जाब  विश्वविद्यालय  BSR, EER  ४८

 गागा

 १,६  ३,८४९ ज़ोर
 ee  लकल

 taa  म्रंग्रेजी  में  ।

 557  (Ai)
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 पंजाब  में  मत  सचित  के के  ु  चत  जि

 1२८६५.  श्री
 दलजीत  fag  :  क्या  गृह-कार्य मंत्री  यह

 बताने
 क्रि

 कृपा
 करेंगे

 सकी

 १€६  ०-६१
 में  अनुसूचित  जातियों

 कें
 किसानों

 पर  कुल  कितना  धन

 व्यय  किया  गया  ;  कौर

 नाम क  |  द् उससे  कितने  किसानों  को  झा

 a)
 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  ६२८  रुपये  १९६१

 ।

 रे१४

 इंडियन  नेवल  कल्पित  बम्बई

 1३८६६.  श्री  त्०  (५  fage  राव  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री
 यह  बताने  की कपा  करेंगे

 कि
 ८

 क्या  नेवल  कैन्टीन  बम्बई  के  कर्मचारियो ंसे  कोई  याचिका
 सरकार

 को  मिली  है  =

 यदि  तो  उनकी  शिकायतें  क्या  हैं ;

 कया  कोई  निगम  कर  गया है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे  क्या  हैं  ?

 अभिरक्षा  उपमंत्री  कृष्ण  इंडियन  नेत्र  कैंटीन
 बम्बई  कें

 से  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला  है  ।

 से  set  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 उड़ीसा  में  आत्म-सहायता  श्रीवास  योजना

 1३८६७.  श्री  do  बच्  मल्लिक
 :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  हें  कि  १९६०-६१  में  बाढ़  के  निवासियों  कों  मकान  बनाने
 लिये  आत्म  सहायता  श्रीवास  योजना  के  अधीन  उड़ीसा  को  राज्य  सरकार ने  धन  दिया है  ;

 यदि  तो  योजना  किस  प्रकार  की  है  ;

 पुरी  तथा  बालासोर  जिलों  कितने  गांवों  ने  लाभ  उठाया  है

 ary

 क्या  चालू  वित्तीय  ज  के  लियें  कोई  धनराशि
 आवंटित  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  :
 बाढ़  क्षेत्रों  के निवासियों कों  मकान

 बनाने  के  लिये  आत्म  सहायता  श्रीवास योजना  के  '  भ्रमित  उड़ीसा  राज्य  सरकार  ने  कोई  TF-
 राशि नहीं  दी  है  ।  किसान ऋण  अधिनियम '  के

 अध a  1.0  मकान  बनाने  के  लिये  जनता  को  शभ्रम्रिम

 दिय गय  हैं  |
 ee

 मल  प्रंग्रेजी  में
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 योजना  की  मुख्य  बात  यह  है  कि
 मकान  बनाने

 में  की  आत्म-सहायता  पर

 जोर  दिया  गया  है  ।  योजना  में  शामिल  होने  वाले  लोगों  की  साधन  बढ़ाने  में  सहायता  की  जाती  है  ।

 भूमिहीन  लोगों  को  ७४५०  रुपये  का  भ्रनुदान  दिया  जाता  है
 ।  ३

 एकड़  भूमि  वाले  लोगों  को  SYo

 रुपये का  तथा  ३००  रुपये  ऋण  दिया  जाता  है  तथा  ३  एकड़  से  अधिक  भूमि  वाले  लोगों
 को

 ६००  रुपये  का  बिना  सूद  का  ऋण  दिया  गया है

 श्रेयस  सहायता  योजना  की  क्रियान्विति  के  लिये  कटक  में  चौदह
 गांवों  को  चुना  गया

 है  ।

 कभी  नहीं  ।

 भारतीय  प्रौद्योगिकी  खड़गपुर

 1३८६८.  श्री  ब०  च०  मलिक  :  क्या  वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंग ेकि  REYE—Go  तथा  PEK o—Fe  के  लिये  भारतीय  प्रौद्योगिकी

 खड़गपुर  में  प्रवेश  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  में  कितने  प्रतिशत  श्रम्यर्थी  चुने  गये
 ?

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  ake  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ  कबीर  )
 :  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  दिखाए  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  22]

 पंजाब  के  छावनी  wet  को  अनुदान

 1३८६९.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 PERO-ER  में  पंजाब  के  छावनी  बोर्डों  के  लिये  कौन  कौन  सी  विकास  योजनायें

 बनाई गई  तथा  उनको  पूरा  करने  के  लिये  कितनी  धनराशि दी  गई  ;

 प्रत्येक  छावनी  बोर्डों  की  प्रत्येक  विकास  योजना  के  लिये  कितनी  धनराशि  अन्तिम

 रूप से  स्वीकार की  गई  ;

 इन  विकास  कार्यों  को  पूरा  करने  में  श्री  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ;  भ्र ौर

 PERW—-GR  में  उपरिलिखित  छावनी  जोडों  को  कितनी  वित्तीय  सहायता  देने  का

 विचार है  ?

 मंत्री  कृष्ण  :  ate  भ्रपेक्षित  जानकारी  के  विवरण

 तथा  संबद्ध  में  रखी  गई  |  देखिये  संख्या  एल  ०
 टी  o——25€e/% 2]

 gare  छावनी
 में  विकास  कार्य  पूरा  हो  चुका  है  तथा  wea  छावनी  बोर्डों

 में  काम  पूरा

 होने  के  निकट हैं  ।

 सभी  छावनियों  में  वितरण  के  लिये  ४४  लाख  रुपया  दिया १९६१-६२  में  भारत की  TH  लालन

 गया  है  परन्तु  तक  AAs]  अलग  छावनियों  की  आवंटन  नहीं  किया  गया  है  ।

 ०८ अंग्रेजी  में
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 रुस  मं  भारतीय  विद्यार्थी

 1३८७०.  श्री  do  चं०  शर्मा : क्या शिक्षा मंत्री क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 (*)  PEYE—KO  तथा  PEKO—KR  में  भ्रध्ययन के  लिये

 रूस  कितने  विद्यार्थी  गये  ;

 कितने  विद्यार्थियों
 को  भारतीय  तथा  विदेशी  छात्रवृत्तियां  दी  जा  रही  हैं  ;

 कितने  विद्यार्थियों  को  श्रपरेंटिशिप  तथा  लैक्चरदिप मिल  गई  हैं

 कितने  विद्यार्थी स्वयं  गये  हैं  तथा  कितने  भारत  सरकार  द्वारा  गये  हैं  ;

 कितने  विद्यार्थियों  की  सरकार  ने  जांच  की  है  ;  प्रौढ़

 क्या  सरकार  ने  ऐसे  विद्यार्थियों की  जांच  के  लिये  कोई  श्राधार  बनाया  है  ?

 मंत्री  का०  ला०  :  से  जानकारी  इकट्ठी  की  जा

 रही  है  तथा  उपलब्ध  होने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी ।

 दिल्ली  में  साइकिल  सवार

 1३८७१.  श्री  ato  wo  mats क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 नवम्बर  १९६०  से  मार्च  १९६१  तक  दिल्ल  संघ  क्षेत्र  में  विभिन्न  यातायात

 के  लिये  कितने  साइकिल  सवारों पर  अभियोग  लगाये  गये  तथा  जुमना  लिये  गये  ;

 इसी  अवधि में  विभिन्न  यातायात  दुर्घटनाओं  में  कितने  साइकिल  सवार  घायल  हुये
 तथा

 कितने मरे  ;  कौर

 दुर्घटनाओं  को  रोकने  के  लिये  सरकार ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 नवम्बर  ६०  से  १  महीनों  में  आयोग  नवम्बर  ‘fo  से  2ERR  के  महीनों में

 लगाये  गये  साइकिल  सवारों  की  दण्ड  दिये  गये  तथा  जुर्माना  किये  गये  साइकिल

 सवारों  की  संख्या

 क ad  गये  जुर्माना  किये  गये

 जुर्माना  किये
 ये

 ——

 १३,२२२  R85  ११६०

 (१)  नवम्बर  १९६०  से  १६६१  तक
 घायल  हुये

 साइकिल  सवार  रेशे

 (२)  नवम्बर  १९६०  से  PER  तक  हत  साइकिल

 सवार  29

 मूल  wish  में
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 दुर्घटनाओं  को
 रोकने  के  लिये

 निम्नलिखित
 कदम  उठाये गये

 --

 १.  पांच  बड़ी  सड़कों  को  चौड़ा  किया जा  रहा  है  सिकन्दरा
 गोल्ड

 रोहतक  माल  तथा  रिंग  |

 २.  राज  पथ  तथा  गोल्ड  मिल  चेम्सफोर्ड  लेडी  हाडिन  aha  तथा  कर्जन

 रोड  तथा  हेक्सागन  रोड के  चौराहे  पर  चार  ह  बिजली के  सिग्नल  लिये  जा

 रहे  हैं  ।

 ३.  छः  सिनेमाघरों  में  यातायात  सुरक्षा  स्लोगन  स्लाइडें  सभी  दो  में  दिखाई  जाती  हैं  ।

 '४.  चौराहे  पर  रूकने  का  सिग्नल  होने  पर  बाईं  रुकना  रोक  दिया  गया  है  ।

 ५.  कनाट  प्लेस  में  वन-वे  ट्रैफिकਂ  लागू  कर  दिया  गया  है  ।

 ६.  साइकिल  सवारों  की  सुरक्षा  के  लिये  नई-दिल्ली  नगरपालिका  समिति  तथा

 निगम  दिल्ली  से  ate  साइकिल  के  मार्ग  बनाने  के  लिये कहा  गया  है  ।

 ७.  मोटर  साइकिलों  पर  ट्रैफिक  पैट्रोल  साइकिल  सवारों  द्वारा  माता  का  Seaeayd

 रोकने  के  लिये  बनाये  गये  हैं  ।

 तल  की  पाइप  लाइन  के  साथ  साथ  रेडियो-फोन  पद्धति

 ३८७२.  श्री  दी०  चं०  क्या  खान  श्र  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  पूर्वोत्तर  भारत  में  ७२०  मील  लम्बी  तेल  की  पाइप  लाइन  के  साथ  साथ  रेडियो-फोन  पद्धति  स्थापित
 करने में  कितनी  प्रगति  हुई

 tart  तेल  मंत्री  के०  दे०  मालवीय )
 :

 टेलीमीट्री  के  ब्योरेवार

 डिजाइन  पूरे  हो  चुके  हैं  झ्र  यंत्रों  का  निर्माण  किया  जा  रहा  है  ।  पाइपलाइन  के  सारे  रास्ते  पर  रेडियो

 सर्वेक्षण  पूरा  हो  चुका  है  पौर  १६  माध्यमिक  रेडियो  रिपोर्टर  स्टेशनों  की  स्थापना  तथा  टावरों

 की  ऊंचाई  निश्चित  कर  ली  गई  है  ।  टेलिकम्युनिकेशन  यंत्रों  को  रखने  के  लिये  भवन  का  निर्माण

 शीघ्र  ही  प्रारम्भ  हो  जायेगा  |  किये  गये  यंत्र  भारत  में  जुलाई  तथा  अगस्त  १९६१ में  कराने

 लगेंगे  तथा  उसके  तुरन्त  बाद  इनको  स्थापित किया  जाने  लगेगा  ।

 हरिजन  कल्याण  ats

 1३८७३.  श्री  दी०  चं०
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९६०-६१ में  हरिजनों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  लिये  हरिजन  कल्याण  ate
 भारत  के  लिये  कितनी  धनराशि  निश्चित  कर  ली  गई  है  ;

 क्या  सारा  घन  व्यय  कर  दिया  गया  है  ;  श्र

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 गृह-कार्य  :  से  LEK OF  में  भारत  सरकार  ने

 किसी
 गैर-सरकारी

 संगठन  के  द्वारा  हरिजनों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  लिये  कोई  धनराशि

 निश्चित नहीं  की  है  ।  अनुसूचित  जातियों  के  कल्याण की  योजनाओं  के  लिये  राज्य  सरकारों/संघ

 क्षेत्र  प्रशासनों  ने  सहायता  दी  है
 ।

 इन  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  भी  वित्तीय

 सहायता दी  है  ।  श्री  कुम्भार के  दिनांक  १०  Tak  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  १४०८ के

 उत्तर  में  बताये  गये  अनुसार  पूरी  जानकारी  सभा  पटल  पर  दी  जायेंगी  ।
 ee

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भ्रनुसुचित  जातियों  के  भंगियों  तथा  मेहतरों  के  लिए  मकान

 1३८७४.  श्री  कुन्दन :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्यवार  मल  उठाने  तथा  कूड़ा  उठाने  में  लगे  हुए  भ्रनुसुचित

 जाति  के  परिवारों के  लिये  कितने  मकान  बनाये गये  हैं  ;  कौर

 इस  काम के  लिये  कितनी  धनराशि  स्वीकार  की  गई  थी  ?

 उपमंत्री  :  कौर  राज्य  सरकारों  से  जानकारी  मंगाई

 गई  है  तथा  मिलने  पर  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  ।

 श्रनसुचित  जाति  तथा  अनुसूचित  ख़ादिम  जाति  के  लिए  मकान

 1३८७४.  श्री  कुन्दन  क्या  मुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 दूसरी  पंच  वर्षीय  योजनावधि  में  अनुसूचित  जातियों  तथा  अ्रनुसूचित  ख़ादिम  जातियों

 के  लिये  कितने  मकान  बनाये गये  हैं

 कितनी
 धनराशि  स्वीकार

 की  गई  थी  ;

 क्या  कोई  धनराशि  व्यगत  हो  गई  है  ;  ्र

 (a)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 उपमंत्री  :  से  (a).  जानकारी  राज्य  सरकारों से
 मंगाई

 गई है  कौर  मिलने  पर  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाये

 विदेशों  में  गये  मंत्रियों  के  लिए  बिदेशी  मुद्रा

 श्री  राम  कुष्ठ
 प  Be

 ‘Lat
 पांगरकर  :

 क्या  गुह-कायें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEGoO—EL  में  कौन  कौन  से  मंत्री  तथा  उपमंत्री  विदेश  गये  थे  ;

 )
 उनके  विदेशों  में  जाने  के  कया  उद्देश्य  थे  तथा  उसके  क्या  परिणाम  कौर

 उन  पर  कितनी  विदेशी  मुद्रा  व्यय  की  गई  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  जनकारी  इकट्ठी  की

 रही  है  तथा  सभा  पर  रख  दी  जायगी  |

 खान  कौर  इंधन  मंत्रालय  में  पद

 1२८७७.  श्री
 रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  सान  ate  इंधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 १  PERL  को  खान
 कौर  इंधन

 मंत्रालय
 में

 प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने
 पद  हैं  ;  कौर

 उनमें  से  कितने  स्थायी  हैं  ?

 मूल  wast  में
 we
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 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  शौर  एक  विवरण सभा

 पर  रखा  जाता  है  परिशिष्ट  ६,  श्रीगन्ध  संख्या  8)

 रेलवे  afer  दिल्ली  में  चौकीदार  की  हत्या

 1३८७८.  श्री  रास  कृष्ण  कया  गृह-कार्य  मंत्री  २६  १६६०  के  भ्र तारांकित

 इन संख्या  OUR  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  रेलवे  सैंट्रल  बुकिंग  दिले  में  मरे  पाय  गये  दो  चौकीदारों  को  हत्या  के  बारे

 जांच  पूरी हो  चकी  है  ;  धौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  sire  जी  हां  ।  मामले

 का  पता  न  लगने  की  रिपोर्ट  १०  अक्तूबर Reo  को  मजिस्ट्रेट  के  सामने  प्रस्तुत  की  गई  थी  जिस  को
 न्यायालय ने  स्वीकार  कर  लिया  है

 न्यायपालिका  कौर  कार्यपालिका को  अलग  अलग  करना

 श्री  रामकृष्ण गुप्त  :

 १३८७६  श्री  afr  सिह

 श्री  दो०  चे  फार्मा

 गृह-कार्य  मंत्री  ६  VEKo  के  अतारांकित  प्रदान  संख्या  १७२  के  उत्तर  के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने की  कृपा  करेंग  कि

 कार्यपालिका से  न्यायपालिका  को  wert  करने  की  दिशा में  बया  प्रगति  की

 गई  हैं  ;

 किन  राज्यों  में  ऐसा  कर  दिया  गया  ह

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  arr  पालिका से
 न्यायपालिका  को  करने  के  मामले  में  राजय  सरकारों  द्वारा की  प  अर  प्रगति  का  विवरण

 सम्बद्ध है  १

 विवरण

 कार्यपालिका  से  न्यायपालिका  को  अलग  करना

 १  PERN  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  बताई  गई  प्रगति  नीच  बताई  जाती  है
 :--

 १.  श्रीराम  की  जांच  करने  के  लिय  राज्य  सरकार  द्वारा  नियुक्त
 समिति  के

 पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही  है  ।

 बिहार :
 योजना  १७  जिलों में  से  १२  में  लाग ूहं  ।  राज्य  सरकारों

 ने  मुंसिफ  के
 पद

 के  सम्बन्ध में  कार्यवाही  कर  ली  है  जिससे  कौर  जिलों में  कार्यपालिका  से  न्यायपालिका

 अलग हो  जाये  ।

 ३.  मध्य  प्रदेश  ASTRA  क्षेत्र में  श्रमी  इनका  अलग  अलग  होना  बाकी हैं
 ।  योजना

 को  इस  क्षेत्र  में
 लागू  करने  के  सभी  आरंभिक  काम  पूरे  हो  रहे  हैं  ।

 अमूल  अंग्रेजी  में
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 ४.  उड़ीसा  VER?  से  पांच  कौर  जिलों  में  योजना  बढ़ाने  के  प्रस्ताव तथा  उस  के

 द  समस्त  राज्य में  इसको  लाग  करने  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकार के  विचाराधीन  है ं।

 पंजाब  जिलों  में  से  १०  जिलों  में  कार्यपालिका  न्यायपालिका  को

 कर  दिया गया  है  |  पहले  के  पेप्सू  में  यह  पुरी  तरह  से  अलग  अलग  हैं  ।  पहले के  पंजाब  राज्य में

 इसमें  रूपभेद  करके  ५  भ्रम्नाला  जालन्धर  तथा  होशियारपुर में  इसको  ग्रहण

 अलग  कर  दिया  गया  हैं  ।  इन  दोनों  स्थानों  पर  अनुभव  के  आधार  पर  दोष  €  जिलों  के  बारे  में  निर्णय

 किया  जायेगा  ।

 ६.  राजस्थान  के ०  एल०  अपना  के  सभापतित्व  में  समिति  द्वारा  प्रस्तुत

 प्रतिवेदन  पर  राज्य  सरकार  विचार  कर  रही  है  |

 उत्तर  प्रदेश  वर्ष  १९६१-६२  में  १३  कौर  जिलों में  सरकार

 को  लागू  करने  के  बारे  में  विचार  कर  रही  है  ।

 औद्योगिक  वित्त  निगम  a  ऋण

 श्री  वॉरियर

 रेण  <  श्री  कोरिया

 Lait  पुन्नू

 ant  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  फ्री

 संया  चालू  वित्तीय  वर्ष  में गैर-सरकारी  उद्योगों  अथवा  उद्योगों  से

 वित्त  निगम  से  ऋण  लेने  के  seater  मिले  थे  *  शर

 यदि  तो  कितने  स्वीकार  गये  में
 कितने

 श्राविका  किए  गए  |

 वित्त  मंत्री  मोरारजी
 ..  जी  लिमिटेड  सेवायों  तथा

 सहकारों  सा मात पा  से  |

 जुलाई  १,  REGO
 से  मा

 32,  PEER १.  अवधि  की  जानकारी नी  वे  दी
 जाती

 @:—
 8

 स्वीकृत  अ्रावेदन  पत्र  श्रस्वीकृत्त  आवेदन  पत्र

 नक ना  ना  ना  ह क  लना EY  TE  व

 धनराशि  सख्या  घन  राशि

 लाखों  में  )  लाखों  में  )
 ि  द दि द अ ि े ि. द. ममवामिववाततलावाामिम म क ee  Y  E  -a  —  -A  —  —e  —

 १.  सरकारी  लिमिट  समवाय  डेढ  22,23  दे, ४

 प्  नन सहकारी  समितियां था  2,83
 a  ES  SS  SS  SS  SRE  SE

 र्व्दे  १५,  द  डे
 nr  ee  ey  ay  ee  i  ti  em  वेक  क  ि  AN  A  a  a

 are के  अयस्क

 1३८१.  भी  पाटेकर  कया
 खान  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या यट
 सच  कि  PRXE-Go  की  तुल  R0-§  म॑  तांबे  के  प्रतीक  का

 उत्पादन  बढ़  गधा

 तो  उनके  प्रां कड़े  ay क्या  हैं  ?
 ह

 मूल  अंग्रेजी
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 fart  तथा  तेल  मंत्री  के०  दे०  :  जी  हां  |

 GELE—Fo  ४  ११,९९४  दन

 ZEQoO—EL  BARB KKR  टन

 महाराष्ट्र  को  इस्पात  को  संभरण

 1३८८२  श्री  पांगरकर  :  क्या  खान  कौर  ईधन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  चालू  वर्ष  में  महाराष्ट्र  को  इस्पात  का  लदान  पत् तोष जनक  नहीं

 रहा हें  ;

 यदि  तो  इस्पात  के  लदान  की  श्रपन्तोष  स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  क्या  दम

 उठाये गये  हैं  ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वरण  :  सितम्बर  PERO:

 से  जनवरी  Ree  तक  महाराष्ट्र राज्य  को  लगभग  ६४,०००  टन  इस्पात  के  नियंत्रित  भंडार

 कारियों  संगीत  किया  गया  था  ।  महाराष्ट्र  राज्य  बनने  से  पहले  अप्रैल से झ्रगस्त से  Rego.

 में  महाराष्ट्र समेत  बम्बई  राज्य  को  लाभ ग  ६३,००० टन  इस्पात  का  संभरण  किया  गया  था ।

 इन  को  हम  भ्र सन्तोषजनक  नहीं  कह  सकते  हैं  ।  देसी  उत्पादन  बढ़  जाने  से  देश  की  संभरण  की

 और  सुधर  जायगी  ।

 पंजाब  में  स्थल  होस्टल

 जीत  सिह  सरहदी  :

 AL  रास कृष्ण गुप्त  :
 रप  देय हटे

 |  श्री  दलजीत  सिह  :

 श्री  दी०  चं०  फार्मा

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :
 me

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने
 पंजाब  सरकार

 के
 लिए  LER O—|Q  में  स्कूल  होस्टल

 बनाने  के  लिए  कोई  ऋण  स्वीकार  किया  है  ;  ौर

 यदि  तो  पंजाब  राज्य  में  प्रत्येक
 संस्था  fare  कितनी  धनराशि  स्वीकार

 की  गई  थी  ;

 fire  मंत्री  का०  ato  :  जी

 १.  खालसा  बेसिक  ट्रेनिंग  कालिज  लुधियाना  १६,५००  रुपये

 छोट्राम  बसिक  ढ्  रोहतक  80,000

 २.
 माध्यमिक  स्कूलों  तथा  ट्रेनिंग  कालिजों  को  PEGKO—Fk  में  ऋण  दिए  जाने  के

 लिए  पंजाब  सरकार  को  ४०,०००  रुपये  की  राशि  दी  गई  है  ।
 राज्य

 सरकार

 ने  इस  धनराशि  के  व्यय  तथा  ऋण  दी  जाने  वाली  संस्थाओं  के  ब्यौरे  mit

 नहीं  बताये  हैं

 मूल  अंग्रजी  में  ।
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 qa  a  q  खुल  मच

 1३८८४  श्री  जीत  सिह  सरहदी  कया  श्रनसन्घान  WIT  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  पंजाब  राज्य  सरकार ने  REXE—Go  PEKO—-ER
 में

 पंजाब
 के

 ग्रामीण

 क्षेत्रों  में  खले  रंगमंच  चाल  करने  की  कोई  योजना  प्रस्तुत  की  थी  ;

 भारत
 )  यदि  तो  वह  योजना  किस  प्रकार

 की
 थी  उसका  क्या  ब्यौरा

 सरकार  से  कितनी  सहायता  मांगी  गयी  है  ;  कौर

 भारत  सरकार  ने  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की !?

 wie
 तारीक

 श्रचुसत्घान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  :

 ज
 हां  |  निम्नलिखित दस  स्थानों  पर  ग्रामीण  क्षेत्रों में  खले  रंग  च  स्थापित  करने  की

 हमारी  योजना  के  अधीन  वित्तीय  सहायता  की  मांगें  पंजाब  राज्य  सरकार  ने  प्रस्तुत  की  थीं

 ZEYE—KO

 गांव  तहसील  नवां  जिला  जालन्धर

 गांव  तहसील  रि जला  करनाल

 १६६०-६१

 जिला  अमृतसर

 जिला  फिरोजपुर

 सिधवां  जिला  लुधियाना

 जिला  पटियाला

 कमला  नेहरू  पंचायत  शिक्षा  केन्द्र  पर  प्रताप  जिला  रोहतक

 पकड़ा  जिला  हिसार

 जिला  गुड़गांव

 १०.  रुपया  जिला  मोहम्मद  रगढ़

 ये
 रंगमंच  स्थापित  करने के  लिए  राज्य  सरकार  को  22,yoo aye Hae fat रुपये  मंजूर  किये

 ग्य  हैं  ।

 धुला  हुमा  कोयला

 श्री  अजित  सिह  सरहदी :  कया  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 दुर्गापुर  कौर  श
 पर  वर्तमान  से  कितना  प्रतिशत  गोया  कोयला

 प्राप्त  gat  धुलाई  की  लागत  पड़ी ;  तौर

 नया
 वह

 प्रतिशत  बढ़ाये  जाने  की  कोई  संभावनाएं  ैं
 ?

 Te ¢  wast  में
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 खान  और  इंधन  त्री  स्वर्ण
 :  दुर्गापुर  कौर

 श्र  न्य
 ada  कारखानों से  प्राप्त  धोय  कोयले की  प्रतिशतता  इस  प्रकार  है  ~——

 कोयला  धोने  के  कारखाने  का  नाम  कच्चे  कोयले  में  धोये  कोयले  की  प्राप्ति  की

 हित i  a  a  एएए  लएएएएएएएएए  i  a  a  et  ne  ee  एएਂ

 कारगली  ७० से  ७

 दुरग  पुर  ५०  से  ६०

 पश्चिम  बोकारो  ८३

 जमा दो बा  go

 लोदना  90

 नौराजाबाद  ७

 लगभग  एक  साल तक  इन  कारखानों  में
 पूरा  पूरा

 उत्पादन  होने  के  बाद  ही  कार गली कौर a
 दुर्गापुर में  कोयला  धुलाई की  लागत  मालूम  1.0  पकती है  ।  दूसरे  चार  कारखानों में
 जो गैर-सरकारी क्षेत्र  में  कोयला  धुलाई  की  लागत  मालू  नहीं  है  ।

 धोये  कोयले  की  प्राप्ति  की  प्रति दा तता  कच्चे  कोयले  की  किस्म  पर  मुख्यत

 निसार  होती  है  ।

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन

 1३८८६.  श्री  सिह  सरहदी  :  क्या  वित्त  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  की  कितनी  रकम  बकाया  पड़ी  हुई  है  कितना  प्रतिशत
 ऋण  बट्ट  खाते  डाला जा  चुका

 > ष  ;  कौर

 जब  रंग  देते  समय  उचित  जमानतें  दी  गयी  थीं  तब  ऋण  वसूल  न  हो  सकने

 के  क्या  कारण हैं  ?

 वित्त  मंत्री  सोरारजी  :  ब्याज  सहित  ५२८  लाख  रुपये  की  रकम  में

 सेजो  २१  ReKo  को  पुनर्वास  वित्त  प्रशासन  की  बकाया  पड़ी  हुई  €,४१५

 रुपये  watt  ०.  as  प्रतिशत  a  खाते  श्री  तक  डाला  जा  चुका  है

 श्रशोष्य  ऋण  के  अधिकार  मामलों  में  जमानत  देने  वाले  विस्थापित  व्यक्ति

 थे  जिनकी  वित्तीय  स्थिति  समय  के  साथ  बिगड़ती  गयी

 शरद  दय  आयात

 1३८८७.  श्री
 दामानी

 :  क्या  वित्त  मंत्री  १६५९-६०  और  PEGO—RR  में  wae

 के  ब्यौरे  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 मूल  भ्रंग्रेज में

 Invisible  imports



 ROR  लिखित  saz  २६  gé z १

 म
 २

 PEXE—FO  शौर वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  निम्नलिखित  विवरण

 PE GO—K  के  दौरान  श्रदृद्य  आयात के  लिए  भुगतान  का  ब्यौरा  feat  gar

 है

 PEYE—FO*  ge go—Ee*

 )
 लिए  टन टॉक टि  ि

 रुपयों  में  )

 विदेशी  यात्रा  &.¥  द्

 Qo  े  22.2 १

 बीमा  ,  e  ~~  uv.  ३.  रै

 face  राय  e  ३८,  ढ  २४, ४

 Vis सरकार  जो  अन्यत्र  शामिल  नहीं  की  गयी  Lv ,  ०

 सरकारी

 गैर-सरकारी  १६.१

 २३े.६  १५,  ०

 ee ee  कल  नहा  मन्नन

 कुल  १२७.  रे  ७३.६

 प्रारंभ  ठीक

 इंडियन  गारंटी  एण्ड  जनरल  इन्शोरेंस  कम्पनी  लिमिटेड

 1३८८८.  श्री  दामानी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  द्वारा  चलायी  गयी  इंडियन  गारन्टी  एण्ड  जनरल  इंशोरेंस  कम्पनी

 लिमिटेड  ने  aoa  काम  शुरू  कर  दिया  है  ;  शर

 यदि  तो  वह  अपने  काम  में  कहां  तक  सफल  हुई  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  :  इंडियन  गारण्टी  एण्ड  लनरल  इंशोरेंस

 कम्पनी ने  जो  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  की  सहायक  काम  शुरु  कर  दिया

 उसने  केवल
 १९६०  में  व्यापार  शुरू  किया  है  कौर  उसके  काम  का  पूरा  पूरा

 ब्यौरा  कभी  तक  उपलब्ध  नहीं  उसके  आरंभ  से  अबतक  की  झ्र वधि  म  उसका

 व्यापार  संतोषजनक  रहा  ।

 मल  अंग्रेजी में
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 जम्म  और  काश्मीर  में  खनिज  सम्पा

 श्री  जीत  सिह  सरहदी :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे कि

 जम्म  site  काश्मीर  में  भारतीय  भूगभं  सर्वेक्षण  द्वारा  की  गयी  छानबीन  के

 स्वरूप  वहां  पाये  गये  कोयला  ate  जिप्सम  के  व्यापारिक  रूप  से  खुदाई  के  लिए
 क्या  काययंवाही  की  जा  रही  है  ;  प्रौर

 क्या  यह  खुदाई  सरकारी  क्षेत्र  अथवा  गेर-सरकारी क्षेत्र  द्वारा  की  जायगी  उसका

 ब्यौरा  क्या  है

 fart  शौर  तेल  मंत्री  के ०  दे०  राज्य में  लिग्नाइट

 कोयला
 we  जिप्सम  जेसे

 खनिज  पदार्थों  की  खुदाई  के  लिए  जम्मू काश्मीर

 सरकार ने  जम्मू  और  कश्मीर  माइनिंग  एण्ड  मिनरल
 प्रोडक्टस  कारपोरेशन

 लिमिटेड  नामक

 एक  निगम  स्थापित  किया  है  ।

 विदेशों  मं  उच्च  शिक्षा  के  लिए  छात्रवृत्तियां

 1३८६०.  श्री  मुहम्मद  इलियास  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 PEXE—o WIT और  VEG o—GR  में  उच्च  शिक्षा  के  लिए  विभिन्न  विदेशों  में  भारतीय

 छात्रों को  कुल  कितनी  छात्रवृत्तियां दी  गयीं  ;

 कितने  छात्रों  को  ने  इन  अवसरों  से  लाभ  उठाया  शौर  वे  भ्रध्ययन  के  लिए  विदेश

 गये
 ;

 शर

 इन  छात्रवृत्तियों के  लिए  छात्रों  को  चुनने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या  नीति

 परीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  से  जानकारी  इकट्ठी  की

 जा  रही  है  कौर वह  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी ।

 नाराज  सागर  परियोजना

 श्री  बाली  रेड्डी  :

 1३८६१.  ९  श्री  रामेश्वर  टांटिया  :

 श्री  पांगरकर :

 sty  रामी  रेड्डी  :

 कया  वित्त  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 \  )  क्या  योजना  आयोग  ने  नागार्जुनसागर  परियोजना  की  कार्य  प्रणाली  के  बारे  में

 गाडगिल
 समिति  सकी  सिफारिशें  मान  ली  हैं  ;  गौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है  ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  कौर  उस  दल
 को

 झालर  प्रदेश

 और  मैसूर  की  राय  प्राप्त  होने  के  बाद  उस  ने  सभी हाल  में  act  रिपोर्ट  अंतिम रूप  से

 लि ग
 तैयार  की  है  |

 TST  rete
 शीघ्र ही  उस  पर  विचार  करेगा

 मूल  अंग्रेजी  में
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 छोट  माने  का  पुनर्लेखन  उद्योग

 ३८९२.  थ्री  अजित  सिह  सरहदी
 :  खान  faa  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  छोटे  पैमाने का  पुनर्बलन  उद्योग  रही  लोहे  को  कच्चे  माल

 के  तौर  पर  काम  में  लाने  में  कहां  तक  सफल  हुमा  है  ;

 नियंत्रित  स्रोतो ंसे  प्रत्येक  राज्य  को  कितना  रही  या  कतरन  लोहा  (

 सप्लाई  किया  गया  art

 इस  छोटे  पैमाने  के पुनवलन  उद्योग  के  संबंध  में  सरकार  की  क्या  नीति  है
 ?

 खान  कौर  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  :  से

 कारखाने  स्थापित  करने  की  अनुमति  केवल  इसी  शर्ते  पर  दी  गयी  है  कि  वे  fad  स्थानीय

 लोहे  का  इस्तेमाल  करेंगे  ।  इसलिए  इन  कारखानों को  नियंत्रित  स्रोतों से  रही  लोहा  या

 कतरनें नहीं  दी  जा  सकतीं  ।  फिर  भी  कुछ  कारखाने  बीट्स  की  सप्लाई  के  लिए  मांग  कर  रहे

 हैं  ।  श्रमी  फिलहाल  सप्लाई  की  परिस्थिति  अनुकूल  होने के  विभिन्न  राज्यों  में  छोटे

 पैमान ेके  री-रोजर्स को  निम्नलिखित  मात्रा  में  दिये  जाने  के  लिए  V¥,o000  टन  बीट्स

 विकास
 आयुक्त

 ,
 लघु

 उद्योग  को  गये  हैं

 नियतन

 द्य

 आन्ध्र  प्रदेश  8,082

 बिहार  १,०८०

 गुजरात  Zoe

 मध्य  प्रदेश  ७६२

 मद्रास  oes

 लीड

 wok

 उड़ीसा  ६० रे

 पंजाब  205%

 राजस्थान  wes

 उत्तर  प्रदेय  8, 84s.

 पश्चिम  बंगाल  ,€  ६८

 दिल्ली  2,000.

 पांडिचेरी  २२६

 जम्मू और  कश्मीर  ३  ४०

 छोटे  पैमाने  के  री  रोलस  forge  स्थानीय  a  लोहे  पर  निर्भर  रहना
 नियमित  रूप  से  कोई  नियतन  करने  सरकार का  विचार  नहीं  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 लिखित  उत्तर  सर्प ६  बे  १८८३

 पंजाब  में  बुनियादी  शिक्षा

 1३८९३.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  बुनियादी  शिक्षा  के  विकास  के  लिये  पंजाब  सरकार ज
 को  कुल  कितना  अनुदान  दिया  शौर

 इस  प्रयोजन  के  लिये  दूसरी  योजना  की  अवधि  में  कुल  कितनी  रकम
 काम  में

 लायी  गयी ?

 दिक्षा  मंत्री
 का०  ला०  :  .  जानकारी

 वाला  विवरण  संलग्न है  ।

 बुनियादी  शिक्षा  के  विकास  के  लिए  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  aia

 पंजाब  सरकार  को  Pexg—¥o A में  ¥.&ey  लाख  रुपये  REXV—¥S  में  Y.oXro

 लाख  रुपये
 का  अनुदान  कियागया  था  ।  PEYT—YVE  ReYe—Ko FARM में  अनुदान  प्रत्येक

 क्षेत्र  के  लिए  gale  प्रारंभिक  शिक्षा  '  शिक्षाਂ  शर  शिक्षा

 तथा  ग्न्य  योजनाएं के  लिए  दिये  गये  न  कि  अलग  अलग  योजनाओ ंके  लिए  ।  ReRo—

 ६१  में  सम्पूर्ण fren  के  लिए  aaa  दिये  जा  रहे  सलिए  Veyo—Ve | से  ्

 बुनियादी शिक्षाਂ  के  लिए  अ्रलग  wat  आंकड़े  देना  संभव  नहीं  है  ।

 (=)

 LEYT—KG  YL  REY  लाख  रुपये

 ५,०२०  लाख  रुपये

 जैसा  कि  ऊपर  बताया  गया  दूसरी  योजना  के  शेष  वर्षों  के  संबंध  में  यह  जानकारी

 देन  संभव  नहीं  है  ।

 arta  eta  विभाग

 S  श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 ‘Lat  रामेश्वर  टांटिया  :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है
 कि  कैन्टीन

 स्टोर्स  विभाग  (  भारत  व्यापारिक  श्राघारा  परਂ

 चलाया जाता  है

 यदि
 तो  पिछले  तीन  वर्षों  में  प्रत्येक  वर्ष  कितना  मुनाफा  हुआ  ;

 (7)  क्या  कर्मचारियों को  बोनस  दिया  जाता  है  ; ~

 यदि  नहीं  तो  क्या  कारण  भ्रौर

 (&)  क्या  उसके  कर्मचारियों को  प्रतिनिधि  पदाधिकार देने  की  कोई  योजना  है
 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 ज्रितिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  जहां  ।

 PeYw—¥S  १८,०  २,८३०  रुपये

 SEYG—YE  २२,४७,८२२  रुपये

 g&4E-Fo  REL 0, GoX  रुपये

 जी  नहीं  १९५०-५१  में  एक  बार  को  छोड़कर

 (3)  यद्यपि  कैन्टीन  स्टोर्स  विभाग  वाणिज्यिक  ara  पर  जाता

 है  फिर  भी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  के  ग्न्य  वाणिज्यिक  उपक्रमों  क  सुनाया  कमाना

 मुख्य  उद्देश्य  नहीं  है  ।  व्यापार  से  जो  भी  अतिरिक्त  लाभ  होता  वह  तीनों

 aaa क  कर्मचारियों  को  कल्याण  तथा  सामान्य  भलाई  के  लिये  अंशदान  के  रूप  में  दे  दिया  जाता  है  ।

 कर्मचारियों का  पद  विभाग  के  पद  के  साथ  संवद्ध  है  जो  झ्र भी  विचाराधीन  है  ।

 कैन्टीन  स्टोर  विभाग

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :

 ३८९५.
 श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वेतन  आयोग  की  प्रतिकूल  सिफारिशों  जैसे  आकस्मिक  सरकारी  छुट्टी

 में  कमी  श्र  शनिवार  को  पुरा  दिन  काम  करना  शादी  कैन्टीन  te  विभाग
 )

 के  कर्मचारियों पर  लागू  की  गयी

 यदि  तो क्या श्रन्य  अनुकूल  सिफारिशें  जैसे  aor  शादी  भी
 उन

 पर

 लाग  की  गयी  पर

 यदि  तो  उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  कृष्ण  से  .  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें

 कैन्टीन  etd  विभाग  के  कर्मचारियों  पर  प्रत्यक्ष  रूप  से  लागू  नहीं  होती

 फिर  QEYY  में  कैन्टीन  स्टोर  विभाग  कर्मचारी  संघ  क प्रतिनिधियों  के  साथ

 चर्चा  में  यह  तय  gar  था  कि  उन  कर्मचारियों  की  सेवा  की  शर्ते  सेना  के  आयुध  कारखानों  में

 काम  करने  वाले  अर्धसैनिक  कमेंचारियों  की  तत्सम  श्रेणियों  पर  लागू  होने  वाली  शर्तों  के  बराबर

 कर  दीਂ  जायें  ।  इसलिए  aa  डिपो  में  प्रतिरक्षा  wafer  कमंचारियों  के  संबंध  में  किये

 गये  सरकारी  निश्चयों  के  आधार  पर  शभ्रादेश  जारी  किये  गये  कि  आकस्मिक  शनिवार

 और  सरकारी  छुट्टी  संबंधी  वेतन  आयोग  की  सिफ़ारिशों  इस  विभाग  के  कर्मचारियों
 पर  लागू

 की  जायें  ।  वेतन  क्रम  बढ़ाने के  संबंध  में  इसਂ  विभाग  के  कर्मचारियों  को  किस  प्रकार  की

 सहायता  दी  जाये  इस  बारे में  जांच  पड़ताल  करने  कौर  एक  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिए

 सरकार  ने  एक  अध्ययन  दल  स्थापित  किया है  ।  इस  दल की  रिपोर्ट  क  महीने

 में  जायगी  ्र  अनुमान  है  कि  उससे  वेतन  क्रम  के  बारे में  सरकार  उचित  wea  जारी

 कर  सकेगी  ।

 मलय
 sti  में
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 aD  eis
 कररा

 af
 era  कौर  इंधन  मंत्री  यह ह  बताने शो

 का  करा  fr

 कत क्या  में  इस्पात  पुन
 nae  लिए  कोई  लाइसेंस  fear  wat

 oe

 (a)  यदि
 तो  क्या  उस  मिल

 में  काम  शुरू
 ह

 (
 नहीं

 तो  क्या  कारण  हैं  ?

 कि
 सा

 हदी

 mie  इंधन  मंत्री  जी  हां  ।

 ग).जी  योजना  क ेगद

 ण

 (क) स्वरण सिंह) : लए जरूरी संयंत्र  atc  साज  सामान  अभी
 जरूरी  संयत्र

 ग्रा यात  नहीं किया  गया  इस
 संबंध

 में
 पार्टी  से  प्राप्त  प्रस्तावों  पर

 प्रभी  बि चार हो  रहा

 a

 Oo

 ग  द

 Oo
 त्रिपुरा  में  ख़ादिम  जाति  झुनिया

 1३८९७.  श्री  दशा
 क्या  यह-कार्य

 मंत्री  यह  बताने  a
 ret

 क्या  af तेलियामूरा  क्षेत्र  के  बेरागीडेपा  a  आदिम  जाँ
 मिया  लोगों ~

 ने  चकमा  सहकारी  समिति  द्वारा  उस  जमीन को  ले  लेने  के  विरुद्ध  जिसे  ख  at

 योग्य  बनाया  at  कौर  जिस  पर  उनका  कब्जा  कोई  भ्र भ्या वेदन  सरकार  के  पास

 ane कौर  hi

 यदि  तो  सरकार ने  बेरामीडेपा  के  ख़ादिम  जातियों  के  साथ  उस  जमी

 फसल  करने  के  लिए  सरकार ने  अरब  तक  क्या कार्यवाही  की  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रो  जी  बराड़

 क  एकड़  क्षेत्रफ से  १२.५८  एकड़  2e+49 7.0 में  ८  शभ्रादिम  जातियों  को  दी  थीਂ  कौर
 क

 गयी थी  ।  शव Qv 5  एकड़  जमीन  सरिस्का  साधक  समाचार  समिति  कोर्ट

 ०२  एकड़
 जमीन  किसी के  पास  नहीं  at  ate  वह  समिति

 ख़ादिम  जा
 यों

 की  कोई  जमीन नहीं  ली  है  ।  है

 समिति  नें

 (=)
 जर

 रन  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 OO

 OB

 त्रिपुरा  में  जमीन  ae  बन्ध

 - परे
 ल ८९ प  श्री  ड  देब

 कया  गृह-किये  मंत्री  ay  HAT  करेगे  कि

 त्रिपुरा  में  बेलोनिया  सब  डिविजन में  कला सी  मौजा  में  मीन  पर  जिन

 ग्रामीण  जा  ने  कब्जा  जमाया है  क्या  उनके  तथा  सरकार  द्वारा
 बर  आदिस  जातियों

 के
 बीच  3  फी  समय  से  झगड़ा

 सत  ती
 २

 दि  तो
 झगड़ा  लिए

 क्या  कायम

 अग्रज  से

 557  (Ai)
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 आदिम  जाति  के  जिन  लोगों  को  sa  जमीन पर  बसाया  गया  है  उन्हें  व्यवसाय

 देने के  लिए  क्या  अंतरिम  व्यवस्था  की  गयी

 गंगोह-सायं  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  .
 जानकारी  ईकंट्ठी

 की  जा  रहीं है  मौर  वह  सभा  पटल पर  रख  दी  जायगी ।

 जमा  बीमा  fara

 1३८९९.  श्री  बिभूति  मिश्र  :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किः

 क्या  सरकार  बैंक  खातेदारों  क  हितों  की  रक्षा  के  लिए  बीमा  निगम

 इन्शोरेंस  स्थापित  कर  रही  है  ;

 उसकी  लागत  ate  प्रारंभिक  पूंजी  कया  होगी  ate  केन्द्रीय  सरकार  वाणिज्यिक

 ford  बैंक  at  खातेदारों  के  साथ  उस  निगम  का  क्या  संबंध

 क्या  बैंक  खातेदारों  को  भी  उसमें  कुछ  waar  देना  होगा  wie

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  ह ै?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  से  यह  विषय  विचाराधीन
 है

 उड़ीसा  में  मैगनीज  को  खानें

 1३६००.  श्री  प्र०  के ०  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री यह
 बताने  की  HIT

 करेंगे  किः

 किन  परिस्थितियों  में  ate  किन  शर्तों  पर  श्री  बिजयानन्द  पटनायक  को  १

 १९५२ से  क्योंकर  जिले  में  ३०००  एकड़  क्षेत्रफल  में  मैगनीज  खानों  से  खनिज

 निकालने  की  apt  दी  गयी

 क्या  कलेक्टर  ने  2EY3  से  १९५६  तना  सरकारी  बकाया  रकम  की

 अदायगी  के  लिए  ६,१८,  ०००  रुपये  के  भुगतान  के  लिए  १९६  ०
 में  श्री  पटनायक के

 नाम  एक  डिमान्ड  नोटिसਂ  जारी  की  atk

 क्या  उस  पार्टी  ने  प्रभी तक  रकम  भुगतान  नहीं  की  है  कौर यदि  तो  उसके

 खिलाफ  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 खान  कौर  तेल  मंत्री  के०  दे०  श्री  बी  ०  पटनायक ने  १९४२  में

 जिला  क्योंकर  में  Roo  एकड़  क्षेत्रफल  में  मैंगनीज  खानों  से  खनिज  निकालने  के  पट्टे  के

 लिए  आवेदन  किया  था  ।  उसने  निम्नलिखित  दो  शर्तें  मान  ली

 (१)  राज्य  सरकार  द्वारा  पर्याप्त  मात्रा  में  बिजली  उपलब्ध  करने  की  सुचना  मिलने  के

 तीन  साल  के  फ़रो-एलाय  उद्योग  स्थापित  करना  कौर

 (२)  स्वीकृत  बाजारों  में  wae  के  मूल्य  से  रायर्ल्ट ि  Ac
 ar

 तने  के  लिए  खान  द्वार

 मूल्य  का  हिसाब  लगाया  जाये  ।

 frat  wa  में
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 उसक  बाद  राज्य  सरकार न  १-१  ५२  से  खान  कार्य  प्रारंभ  करने  की  शभ्रनसति  दी

 यह  अनुमति प्र  रंभ  क  केव  ww  uw  at  अवम  क  लि  क
 wrt  । |

 १९५३ से  ३०जून  FeXE  तक  श्री  पटनायक  पर  ८  ERE  रुपय

 ६  ०नये  पेसे  बकाया थे  |  २८-२-६०  तक  अ्रदायगी  की  मांग  करते  हए  एक  डिमांड  नोटिस

 की  गयी  थी  ।

 श्री  पटनायक  ने  रकम की  wera  नहीं की  ।  इस  पर  कलक्टर  ने  १४-  १२-६०

 को  उनके  नोटिस  जारी  की*  शर  उन्हें  हिदायत  दी  कि  खान  का  काम  बंद  कर  दिया  जाय

 झोंक  €-१-६१  तक  वह  क्षेत्र
 छोड़  दिया  जाये  ।  श्री  पटनायक  नें  उसके  बाद  तुरन्त  उड़ीसा

 उच्च  न्यायालय  में एक  लेखयाचिका  पेश  की  है  जिस पर  way  निर्णय  होना  बाकी है  ।

 उड़ीसा  में  मैंगनीज  की  खानें

 1३९०१  श्री  प्र०  के०  देव  :  क्या  खान  कौर  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 क्या  श्रीं  बि जया नन्द  पटनायक  Rau a  बिना  किसी  मान्य  खनन  पढे  के

 उड़ीसा  के  क्योंकर  जिले में  Rook  एकड़  जमीन में  मंगनीज  खानों  से  खनिज  निकालते  रहे

 श्र

 यदि  at,  तो  कया  कार्यवाही  करने  काਂ  सरकार  का  विचार  है
 ?

 खान  कौर  तेल
 मंत्रों  के  दे०  श्री  बी०  पटनायक ने  १००६

 एकड़  जमीन  में  लौह  भ्रामक के  खनन  पट्टें  के  लिए  8+ KY  को  आवेदन  पत्र  था

 राज्य  सरकार  ने  ३  ०  १९५५  को  लौह  अ्रयस्क  खानों  से  aha  निकालने  की  अनुमति

 फिर  भी  उन्होंने  खनन  पट्टें  को  कार्यान्वित  नहीं  किया  ।

 कलक्टर  ने  श्री  पटनायक  के  नाम  नोटिस  जारी  करके  खनन  बंद  करने  wk

 €-१-६१  तरक  क्षेत्र  से  चले  जाने  के  लिए  उन्हें  हिदायत  दी ।  श्री  पटनायक ने  उड़ीसा

 उच्च  न्यायालय  में  लेख-याचिका  पेश  की  है  कौर  wal  उसका  fata  होना  बाकी है

 उडीसा  सं  लौह  वयस्क

 यह  बताने  की  कृपा 1३९०२.  श्री  प्र०  के०  क्या  खान  और है इंधन  मंत्री  यह
 करेंगे कि

 क्या  श्री  बि जया नन्द  पटनायक  ने  PNR AT में  क्योनझर  जिलें  में  कुछ  खानों a

 Xz, 000  टन  से  अधिक  लौह  वयस्क  रवाना  किया  था  कौर  कलक्टर  से  बार  बार  नोटिसों

 के  बावजूद  उन्होंन  न  कोई  रायल्टी  दी  कौर  न  कोई  हिसाब  किताब  पेश  शर

 यदि  होता इस  पार्टी  के  विरुद्ध  सरकार  क्या  कार्यवाही

 नी  ai far  शौर  तेल  मंत्री  के०  दे०

 श्री  पटनायक  दिव  ह  ब  ए  टन ३1१४७  लौह  mace  भेजा  कौर चाव  रही  सरकारी  बकाया  रकम  अदा द  2  AN

 नहीं  की  ।

 tet  अंग्रेजीं में
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 ने  श्री  पटनायक के  नाम
 जारी

 की  कि  वह  खान  में  काम  बंद  कर  दे  ae  €-१-६१  तक  उसक्षेत्र से  चले

 श्री  पटनायक  ने  उड़ीसा  उच्च  न्या  में  एक  लेख  याचिका  प्रस्तुत  की  a

 aa  उसका  निर्णय  नहीं gat  है  |

 कारतूसों  को  कोमल

 1३६०३.  श्री  श्रजित  सिह  सरहदी  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 कि

 maa  कारखानों
 में  १२

 बोर  कारतूसों  ada  उत्पादन  मूल्य

 उनका  बिक्री  मलय  क्या  है  ;  शर

 क्या  बिक्री  मूल्य  कम  करने के  लिए  कोई  कार्यवाही  की  जा  रही
 ?

 गग्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  सेना )  (  बढ़ती हुई  कौर  उत्पादन  के

 कारण  उत्पादन  मूल्य  लगभग  '४४५  रुपये  प्रति  सैकड़ा  कारतूस  तक  कम  कर  दिया  गया

 है  ।  इस  में  पैकिंग  का  खर्च  शामिल  नहीं
 है  ।  वर्तमान  बिक्री  पैकिंग  खर्चे  छोड़

 ६५  रुपय
 प्रति  सैकड़ा  कारतूस

 है  ।

 बिक्री  मूल्य  की  कौर  बराबर  ध्यान  दियाजाता  है  कौर  उसे  कम

 | करने के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही
 है

 उड़ीसा  में  देशी  शराब
 को

 दुकानें

 1३९०४.  श्री  कुम्भार  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 बहुंत  समय  पूर्व  यह  सुझाव  दिया  गया  था  कि
 उड़ीसा  सरका  द्वारा  ठेके  की  प्रणाली  पर  चलाई  जाने  वाली  देशी  शराब  की  दुकानों को

 अनुसूचित  जातियों  की  बस्तियों  से  हटा  दिया  जाये  ;

 )  यदि  at  तो  इस  संबंध  में  कार्यवाही  की गई  है  ;

 aft  तक  कितनी  दुकाने  राज्य  हटाई  जा  चुकी  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  &  (7).  जी  नहीं

 परन्तु  दो  शिकायतें श्रव्य  प्राप्त  हुई  CER  में  सनौर  दूसरी  ge  में
 ।  इन  में  से

 पहली  कालाहांडी  जिले  में  भवानीपटना  की  बस्ती  ate  दूसरी  बोलनगीर  जिले  में  सोनपुर

 की  बस्ती  में  स्थित  देशी  शराब  की  carl  को  हटाने  के  संबंध  में  थी  ।  दोनों  दूकाने  anf

 रहित  स्थानों  में  हटा  दी  गई

 उड़ीसा  में  सेक्स  सटी  प्रोडक्ट्स  लिमिटेड  को  ऋण

 FREON.  श्री  चिन्तामणि  पाणिप्रही :  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह ह  बताने  की  करेंगे  :

 )  मेसर्स  स्ट्रॉ  प्रोडक्ट र्स  लिमिटेड  को  ae ज्  ्  नप  उड़ीसा  में  का  गज  मिल
 की  स्थापना  के  लिये

 १४५ लाख  रुपया  ऋण  उसे  किस  तारीख को  भुगतान  किया  गया  था  ;

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 क्या  सरकार को  यह  ज्ञात  है  कि  उड़ीसा राज्य  उद्योग  सहायता  अधिनियम  के  अनुसार

 राज्य  सरकार  पर  यह  प्रतिबन्ध  है  कि  वह  राज्य  उद्योग  सहायता बोर्ड  के  अनुमोदन  के

 qd  उस  रूपए  का  भुगतान न  करे

 उड़ीसा  राज्य  उद्योग  सहायता  ate ने  कथित  ऋण  का  भुगतान  न ्य

 किस  तारीख को  किया  था  ?

 सरकार  ने  मैसेज
 गृह-कार्य मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 wi  प्रोडक्टस  लिमिटेड  को  राज्य  में  कागज  की  मिल  की  स्थापना  के  लिए  भ्र भी तक

 ऋण  का  भुगतान  नहीं  किया है

 हां  ।

 १५  १९६१

 मद्रास  में  विद्याथियों  की  यात्राओं  के  लिए  सहायता

 1३६०६.  श्री इलयापेरूमाल :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि
 :

 मद्रास  राज्य
 में  वर्ष  REXE—Fo  कौर  REGO-|R  में  कोन

 कौन  सी  संस्थानों को  विद्यार्थियों  की  यात्राओं के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  गई  थी  ;  wk

 दी  गई  सहायता  से  की  गई  यात्राओं  (  स्थानों के  का  ब्योरा क्या

 है

 पत्रिका  मंत्री  का०  ला०  :  ae  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  हे  ।  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी»  Yoo

 ee]  ।

 मद्रास  राज्य  में  राजनैतिक  पीड़ितों  के  बच्चों  को  छात्रवृत्तियां

 ग  ३६०७.  श्री  इलपापेरमाल  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  में  १६६०-६१  कौर  १९६१-६२  में  राजनीतिक

 पीड़ितों के  बच्चों  को  वजीफे  ate  छात्र  वृत्तियां  प्रदान  करने  की  योजना  को  क्रियान्वित

 करने  के  लिए  मद्रास  राज्य  को  कोई  राशि  मंजूर  की  है  ;  कौर

 यदि  तो  कितनी  ?

 मंत्री  का०  लाग  :  भारत  सरकार  मद्रास

 सरकार  को  उसकी  राजनैतिक  पीड़ितों के  बच्चों  को  वर्ष  में  शिक्षा  संबंधी

 रियायतें  देने
 की

 योजना  को  क्रियान्वित  करने के  लिए  प्रशासकीय  मंजूरी  दी  जा  चुकी  है

 उस  व्यय  में  भारत  सरकार  का  ae  तब  जायेगा  जब  fe  राज्य  सरकार

 PEKo—-|N  में  किए गए  सही  व्यय  कीसूचना
 भेज  देगी

 ।  इसी  प्रकार
 भारत  सरकार

 का  १९६१-६२  का
 ae  तब  मंजूर  जब  fe  राज्य  सरकार  से

 किए गए  व्यय के  झांकने  १९६२-६३  के
 दौरान

 प्राप्त  होंगे
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  ॥
 $$$  a

 मूल  अंग्रेजी में
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 मणिपुर  का  प्रविधिक-श्राथिक  सर्वेक्षण

 1३९०८.  श्री  ले०  wal  सिह  :  गृह-कर्म  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  व्यवहारिक  आधिक  गवेषणा  परिषद  ने  अपने  मणिपुर

 के  प्राविधिक  श्रमिक  सर्वेक्षण  के  प्रतिवेदन  में  २० ५  करोड़  रुपये  की  लागत को  PEEX-R

 के  बीच wr  दस
 वर्षीय  विकास  योजना  at  सुझाव  दिया

 क्या  प्रस्तावित  अधिक  व्यय से  प्रति  व्यक्ति राय  के  लगभग  ३  प्रतिशत  प्रति

 वर्ष  बढ़  जाने की  भ्राता  ;

 यदि  तो  झष  भारत
 की  राय  में  वृद्धि  की  हर  दर

 की  तुलना  में  वहू  कैसी

 ह ै?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :
 जी  ।

 ! यह  परिषद का  मत  है

 सुचना एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  पटल  पर  रख  दी  जनाएगी

 सफीपुर  के  अधिकारियों  के  लिए  प्रशिक्षण

 1३९०९.  श्री  ले०  wat  सिह :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 नई  दिल्ली  के  सचिवालय  प्रशिक्षण  स्कूल  का  अधिकारी  मनीपुर
 प्रशासन  कौर  प्रादेशिक  परिषद  के  अधिकारियों को  कार्यालय  प्रक्रिया  में  प्रशिक्षण  देने के

 मणिपुर भेजा  गया  था  ;

 यदि  तो  क्या  उसकी  प्रतिनियुक्ति की  अवधि  बढ़ा  दी  गई  ;

 क्या  प्रशिक्षण  का  कोई  नियमित  कोस  अंगीकृत  किया गया  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  उसे  प्रारंभ

 में

 मनीपुर  प्रशासन  के  सचिवालय  कर्मचारियों को  प्रशिक्षण  देन ेके  उद्देश्य  से  छे  महीने  की

 अवधि  के  लिए  प्रतिनियुक्त किया  गया  था  ।

 हां । छ महीने के लिए महीने  के  लिए  बढ़ायी  गयी  थी  ।  उसे  महीने और  बढ़ा

 देने  का  प्रस्ताव  विचाराधीन है  ।

 जी  प्रशिक्षण  के  नौ  नियमित  कोसे  आयोजित  किए गए  हैं

 मणिपुर  में  न्यायालय  के  कार्य  का  इकट्ठा  होना

 1३६१०.  श्री  ले०  wat  सिंह  aq  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  में  जिला  कौंर  सेशन्स  सब जजों  कौर

 मुसिफों
 के  न्यायालयों में  लंबित  मुकदमों की  संख्या  वर्ष  Pego—-Re Has TE F; WK में  बढ़  गई  कौर

 इन  न्यायालयों  में  ,  १९५९-६०  शौर  १९६०-६१  में  फाइल  किये
 गए  उन  के  द्वारा  निपटाए  गए

 मुकदमों  की  संख्या  फिरी
 ह ै?
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 गेहूं-कॉपी  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्रों  हां
 ।

 ताथ्यिक  जानकारी  प्रदान  करने  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  ६,  waar  संख्या  १४]  ।

 Yo.  कामों  दिल्ली  केन्ट

 श्री  स०  मो ०

 ग  ११  <  श्री  तंगामणि

 मुहम्मद  इलियास

 प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या यह  सच  YoY  आर्मी  दिल्ली  केन्ट  के  चार  कर्मचारियों

 को  जलाई  eo BY FST की  हड़ताल  में  भाग  लेने  के  कारण  सेवा  से  हटा  गया

 ?

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  विंदास  में  कोई  हड़ताई  हुई  ही

 यदि  तो  उन  कर्मचारियों  के  विरुद्ध  क्या  आरोप

 क्या  इन  कमंचारियों  द्वारा  अपीलें  की  गई  हैं

 यदि  at,  तो  क्या  सरकार  द्वारा  उन  पर  विचार  किया  जा  चुका  है
 ?

 पुनरीक्षा
 मंत्री  कृष्ण  :  ५०४,

 आर्मी  दिल्ली  केन्ट  के
 केवल

 ३
 कर्मचारी

 १९६०  की  हड़ताल  के  सम्बन्ध  में  घोर  कदाचार  के  पर  सेवा  से  हटाये

 गये हैं  ।

 जी  नहीं  इस  aa TS  में  जूलाई  १९६०  मे ंप्र  शिक  हडताल  हुई  थी ।

 घोर  कदाचार

 सीमा

 अपीलीय  प्राधिकारी  द्वारा  अपीलों  पर  विचार  किया  गया  था  तथा  वे  नामंजूर  कर

 गई  हैं  ।

 चंडीगढ़ में  विमान  क्षत्र

 1३९१२.  थ्री  asta  fag  सरहदी  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  चण्डीगढ़  के  विमान  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  कौर

 (@)  यदि  तो  ag  विस्तार  किस  प्रकार  का  योजना  का  व्यौरा  कया  है  भर  वह

 कब  तक  होगी  ?

 अभिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  we  चण्डीगढ़ विमान  क्षेत्र  में  कुछ

 निर्माण  कार्यों  के  क्रियान्वयन  की  मंजूरी  दी  गई  है  ।  अग्रेतर  झ्रावश्यकताओओं की  जांच  की  जा  रही  है  a

 ब्यौरे  के  सम्बन्ध  में  अन्तिम  निर्णय  कर  लिये  जाने  पर  उन  कार्यों  को  मंजूरी
 दी

 जायेगी  उन्हें
 यथाशीघ्र  क्रियान्वित किया  जायेगा

 tra  प्रंग्रेजी  में
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 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  स्टेनोग्राफर ों  की  प परीक्षा

 ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 1३९१३  श्री  इलयापेरूमाल :  क्या  गृह-साथ  मंत्री यह

 संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  स्टेनोग्राफर ों  की  परीक्षा  में  वर्ष  PaXE  प्रौढ़  PERO

 अनुसूचित  जातियों  के  कितने  meet  बैठे

 उनमें  से  कितने  संघ  लोक  सेवा  आयोग  द्वारा  वरण  किये  गये

 उनमें  से  कितनों  को  PEE  eto F (MATT में  काम  दिया  गया  था
 ?

 fiesta  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 Pee  श्रे

 १६६०  १२२

 2euE  e  9

 usਂ
 Qo

 Sexe  की  परीक्षा रक्षा  के  समस्त  सात  अभ्यर्थी  स्टेनोग्राफर  नियुक्त  किये  जा  चुके  हैं  ।

 R&Go Hl TAA FH की  परीक्षा  का  परिणाम  3  art  १९६१  को  घोषित  किया  गया  था  दस  श्रम्यथियों में  से

 ६  को  नियुक्ति  प्रस्ताव  भेजे  जा  च  के  हैं  कोष  चार  को  नियुक्तियां  देने  के  लिए  कदम  उठायें गये  हैं  ।

 मद्रास  म  भरपूर  सैनिक

 1३९१४.  श्री  इलयापेरूमाल  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 ३१  Ko  को  मद्रास  राज्य  में  जिले-वार  कितने  भूतपूर्व  सैनिक  थे

 उनमें से  कितनों  ने  १९५२  के  पुर्व  पेंशन  प्राप्त  की  थी  तथा  कितनों  को  १९५२  के

 पश्चात  पेंशन  दी  गई  कौर

 उनमें  से  कितनों  को  ३१  १९६०  तक  रोजगार  दिया  गया  था
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  सेना  शौर  आवश्यक  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं
 है  ।

 मद्रास राज्य  में  १  १९५१ से  ३१  rego  तक  १२,६१४  aga  सैनिकों

 को  सरकारी  सेवा  में  लिया  गया  था  ।  गैर  सरकारी  नौकरियों  में  लिये  गये  तपन  सैनिकों  के  सम्बन्ध

 में  कोई  भी  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 लेख  याचिकाएं

 13३१५.  श्री  नया  कह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करेंगे  कि  उच्च

 न्यायालय में  १  १९६१  से  ३१  १९६१  लजा  कितनी  कौर  किस  प्रकार  की

 याचिकाओं  का  निपटारा  किया  गया  था  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  सूचना  प्राप्त  की  जा  रही  है  कौर  लोक-सभा
 पटल  पर  रख  दी  जायेंगी

 अंग्रेजी  में
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 मद्रास के  लिये  लोहे  चादर

 1३९१६.  श्री  इलयापेरूमाल :  क्या  खान  AIT  इ ईंधन  मंत्री  यह ह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि

 मद्रास  ने  VERN  के  लिए  की  चादरों  की  कितनी  मांग  की

 उस  मांग  की  कहां  तक  पूर्ति  की  गई
 कौर

 सरकार  द्वारा  मद्रास  के  लोहे  की  चादरों  का  अधिक  संभरण  करने  के  लिए  कया  व्यवस्था

 की  गई  है
 ?

 +  खान  प्रौढ़  इंधन  मंत्री  स्वर्ण  कौर  इस्पात  का

 झावण्टन  वित्तीय  वर्षो-वार  किया  जाता  है  ।  मद्रास  की  AT  १९६०-६१ की  मांग  श्र  आ्वण्टन

 निम्न  प्रकार  है

 (१)  मांग  +  +  RV VwE ST | टन  ।

 (2)  अ्वण्टन  Ro, 8d  टन  |

 e  KR, 2X TT I टन  I (२)  प्रेषण

 PERL  तक  जिसमें

 केन्द्रीय  कोटे  पर  किये  गये  प्रेषण

 भी  सम्मिलित हैं  1)

 मिलों में  उत्पाद
 रुकेगा  की

 प  सना  श  उत्पादन  प्रारम्भ  हो  जाने  पर  मद्रास  तथा  अन्य  राज्यों

 को  भी  चादरों के  संभरण  की  स्थिति  धीरे  धीरे  सुधर  जायेगी  ।

 त्रिपुरा  म  गुलो  लोग

 1३६१७.  को  बांग शि  ठाकुर  :  कया  गहना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  के  कैलाशहर  सब-डिवीजन  में  लगभग  दो  हज़ार  aa

 लोग

 क्या  वे  अ्रस्पृ्यों  की  श्रेणी  में  जाते  हैं  परन्तु  उन्हें  प्रनूसूचित ्य  जातियों  के  रूप  में

 नहीं  किया  जाता
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 —  मातम  से  बालन  ६.1  :  (#)  १९५१  की  जनगणना  के  चके

 त्रिपुरा  के  कला शहर  सब-डिवीजन  में  धूलियों  की  सीखा  ११२०  है  ।

 शर  वे  ब्रस्पृ्य  नहीं  समझे  जाते  हैं  उन्हें  अनुसूचित जातियों  की  सूची  में
 नहीं  रखा  गया  है  ।

 त्रिपुरा में  निराश्रित  विस्थापित  महिलाओं  के  लिए  नरसिंहगढ़  शिविर

 1३६१८.  श्री  दशरथ देव  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 त्रिपुरा  में  निराश्रित  विस्थापित  afar  के  लिए  नरसिंहगढ़  शिविर  में  कुल  कितना

 स्थान है
 ee

 मूल  भ्रंग्रेजी  में



 लिखित  sax  PsraTs
 दर्द  पुनन  क  २६  Page

 वहां पर  कितनी  महिलायें इस  समय  रह  रही

 क्या  सरकार  को  विस्थापित  व्यक्तियों  से  कोई  अभ्यावेदन  मिला  है  जिसमें  उन्होंने  वहां

 जाने  से  अनिच्छा  प्रकट  की  है  ?

 दीक्षा  मंत्री  का०  ला०  :  त्रिपुरा  में  संबद्ध  शरणार्थी  महिलाओं

 के  लिए  कोई  शिविर  नहीं  है  ।

 ait  seat  उत्पन्न  नहीं  होत है  ।

 त्रिपुरा  में  श्रनसुचित  जातियों  के  विद्याथियों  के  लिए  सरकारी  बोरिंग  हाउस

 ग  ३६१८.  श्री ददरथ  देव :  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 त्रिपुरा  में  सरकारी  हाउसों  में  कितने  भ्रनुसुचित  जाति  के  विद्यार्थी

 इनमें  से  कितने  विद्याथियों  को  सरकारी  बोरिंग  छात्रवृत्ति  मिलती  शौर

 जायेंगी  मया  प्रसूति  जाति  के  विद्याथियों  के  लिए  अतिरिक्त  श्रीवास  की  व्यवस्था

 की

 मंत्री  का  ला०  :  (१)  प्रादेशिक परिषद  के

 बोरिग  हाउसों  में  २४  ।

 (२)  प्रशासन  के  अधीन  बोरिग  हाउसों  में  १२  ।

 प्रादेशिक  परिषद  के  aris  afer  हाउसों  में  रहने  वाले  विद्यार्थियों  को  प्रति  विद्यार्थी

 २५  रुपये  मासिक  मिलता  है  ।  प्रशासन  के  अधीन  बोरिग  हाउसों  में  रहने  वाले  १२  विद्याथियों  को

 पोस्ट  मैट्रिक  छात्रवृत्ति  मिलती  है  जिसमें  बोरिंग  के  व्यय  भी  शामिल  हैं  ।

 जी  हां  ।

 त्रिपुरा में  अध्यापकों  के  लिए  क्वाटर

 1३९२०.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  के  दुर्गम  क्षेत्रों  के  प्राइमरी  स्कूल  भ्रष् यापक ों  को  क्वाटेंसे  की

 बड़ी  कठिनाई  कौर

 यदि  तो  उनको  क्वार्टर  देने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मंत्री  का०  Ato  :  जी  कुछ  सीमा  तक ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  अध्यापकों  के  क्वार्टरों  के  निर्माण  के  लिए  उपयुक्त  उपबन्ध
 किये गये  हैं

 त्रिपुरा  प्रशासन के  कर्मचारी

 1३६११.  थी
 दशरथ  देव

 :
 कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  प्रशासन  के  कर्मचारियों  के  लिए  केन्द्रीय  वेतन  आयोग  की  सिफ़ारिशों  को

 लागू  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही की  गई  ak

 यदि  कोई  कार्यवाही  नहीं  की  गई  है  तो  इस  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 !

 कलश  अंग्रेजी  में
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 +qE-7Ta  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री
 :  कौर  (a)  केन्द्रीय  वेतन  श्रांयीग  की

 सिफारिशें  यह  थीं  कि  त्रिपुरा  प्रशासन  के  कर्मचारियों  को  पश्चिमी  बंगाल  की
 दरों  के  अ्रतुसार

 श्रमिक  दिये  जाय  ।  उन  पर  यह  निर्णय  किया  गया  कि

 (१)  त्रिपुरा  में  वेतन  क्रम  वही  होने  चाहिए  जो  पश्चिम  बंगाल  में  उन्हीं  पदों के  लिए
 हैं

 (२)  २५०  रुपये  से  कम  वेतन  पाने  वाले  त्रिपुरा  प्रशासन  के  कामना  रियों
 को

 वेतन  बुद्धि
 के  पति  समस्त  महंगाई  भत्ता  उनके  वेतन  का  माना  जायेगा  तथा  Ko

 रुपये  अथवा  उससे  अधिक  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  को  १  REXE  से

 पहले  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मिलने  वाला  महंगाई  भत्ता  वेतन  में

 शामिल  कर  दिया  जायेगा  तथा  दल  महंगाई  भत्ता  सान  लिया  जायेगा  ।

 कि  परिश्रमी  बंगाल  में  eyo  के  वेतन  क्रमों  की  तुलना  में  वेतन  क्रम  बहुत  कस  थे

 इसलिए  हाल  में  ही  area  दिए  गए  हैं  कि  १  PEXE  के  भट् लक्षी  प्रभाव  से

 अ्रधिकांदा  पदों  के  ताकत  क्रमों  का  पुनरीक्षण  कर  दिया  जाये  ।  शेष  पदों के  वेतन

 सर्पों  के  पुनरीक्षण  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 स्थानीय  निधि  लेखा  केरल  में  सेवायों  का  एकीकरण

 1३६२२.  श्री वें०  ईयाचरण :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह ह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्थानीय  निधि  लेखा  विभाग  में  सेवाओं  के  एकीकरण  के  बारे में  द्वितीय  cat

 करण  समिति  के  निर्णयों  को  केरल  राज्य  सरकार  को  बता  दिया  गया  है

 यदि  तो  कब  तथा  क्या  यह  प्रकाशित  कर  दी  गई  है

 क्या  २  १९५६  के  भूतलक्षी  प्रभाव  से  सेवाओं  के  एकीकरण  का  fig  करते

 के  बाद  वेतन बढ़  जाने  से  वतन  के  बकाया  देने  की  कोई  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ;  सनौर

 क्या  भारत  सरकार  द्वारा  बनाई  गई  समिति  के  निर्णयों  को  राज्य  सरकार  बदल  सकती

 ह्  |

 गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  पेशों  के  एकीकरण  की

 दारी  पूरी  करने  के  लिए  केरल  सरकार  ने  भारत  सरकार  के  एक  पदाधिकारी  के  सभापतित्व  में  एक
 afafa  नियुक्त  की  जो  उनकी  इस  काम  में

 सहायता
 करे  ।  क्योंकि  समिति  ने  राज्य  सरकार

 को  सिका सिखों  प्रस्तुत  की
 हैं  इसलिए  राज्य  सरकार  को  उन्हें  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  बताया  है  कि  विभाग  में  पदों  का  समानीकरण  करते  समय
 उन्होंने

 उक्त  समिति  की  सिफारिशों  पर  ध्यान  रखा  है  ।

 (7)  पुनर्गठन  से  प्रभावित  कर्मचारियों  को  विकल्प  होगा  कि  वह  पुराने  राज्य  के  वेतन  क्रम

 स्वीकार  करे  अथवा  नवीन  राज्य  के  वेतन  क्रमों  को  स्वीकार  करे  ।  उनको  वेतन  Fret  करने  की

 ale  से  दिये  जा

 राज्य  gat  न  ग्र धि नियम की  धारा  RRy  की
 उपधारा  (५)  के  घिन  केन्द्रीय

 सरकार  सेवायों  के  एकीकरण  तथा  विभाजन  में  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  एक  अथवा

 मूल  ध्रंग्रेजी  में
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 कोई  सलाहकार  समितियां  बना  सकती  है  ।  समिति  केन्द्रीय  सरकार  के  विचारा  सिफरिशों  दे

 इसलिये  राज्य  सरकार  द्वारा  समिति  के  निर्णयों  को  बदलने  का  प्रश्न ही  नहीं  उठता है  ।

 कोयला उड़ीसा  लिए

 1३६२३.  भी  चिन्तामणि  पाणि प्र हो  :  कया  खान  प्रो  इंधन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 9९६१ ६४  ५९६
 tr bs  को TE  कितना  कोयला  लादा  गया  ; न  Pee  तक  उड़ीस

 क्या  उड़ीसा  के  लिए  आवंटित  समस्त  कोटा  इसी  अवधि  में  लादे  दिया  मया  था  ;

 झर

 यदि  तो  रेलवे  से  पूरा  कोटा  लादने  में  क्या  कठिनाइयां  थी  ?

 खान
 भर  इंधन

 मंत्री  स्वर्ण  :  १९६१  से

 १९६६१  तक  उड़ीसा को  ११,५५२  बैंगन  कोयला  लादा  गया  |

 ate  परिवहन  कडिताइपों  के  कारण  पूरा  कोटा  नहीं  लादा  जा  सका  ।

 wage  सेनिक

 1३९२४.  mt  धर्मा लग मथ  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  mates  विभागों  में  नियुक्ति  करते  समय  भूतपूर्व  सैनिको ंके
 राशन

 नगर  प्रतिकर  भत्ता  आदि  का  ध्यान  नहीं  किया  जाता  है  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  केन्द्रीय  सचिवालय  में  ऐसे  व्यक्ति  कितने

 हैं  ?

 वित्त
 मंत्री  मोरारजी  जी  हां  ।

 सेना  में  नौकरी  की  विशेष  स्थिति  होने  के  कारण  पदों  को  राशन  नंबर  प्रतिकर

 भत्ता  शादी  विशेष  रियायतें  दी  जाती  हैं  ।  इसलिए  भूतपूर्व  सैनिकों  के  सैनिक  नियुकऋ  qa  में  खाने

 पर  उनके  वेतनों  के  निर्धारण  में  इनका  ध्यान  नहीं  रखा  जाता  है  ।  ऐसे  व्यक्तियों  की  पर्स  निक  पदों

 पर  संबद्ध  महंगाई  नगर  प्रतिकर  मकान  किराया  भत्ता  आदि  दिया  जात है  |

 फि  a
 परन्तु  इस  बात  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  कि  aa  few  पदों  पर  वेतन  नि  ।  ए  करने  में

 प्रतिरक्षा  के  भत्तों  का  कितना  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  प्रभावी  व्यक्तियों  की  संख्या  इस  समय  मालूम  नहीं  है  ।  जानकारी

 इकट्ठी  की  जा  रही  है  तथा  यथा  संभव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 नई-दिल्ली  के  रोशनारा  बाग  में  झील

 ि  oper FRE.  श्री  प्र०  द  कया  गृह-कायम मं
 न्र [|  '4o  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्न |  ह  नार क्या  नई  दिल्ली  के  रोशनारा  बाग  में  झा  जापानी  ढंग  की  बनाने  की  कोई  योजना

 है  ;

 fiat  wast में
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 यदि  ay  क्या  परिवर्तन  किये  जायेंगे  ;

 योजना  का  व्यय  क्या  होगा  ;  कौर

 योजना  की  क्रियान्विति  में  कया  प्रगति  हुई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-स्त्री  :  जी

 वर्तमान  झील  को  १'/.  गुना  बड़ा  बनाया  जा  रहा है
 ।  झील  के  चारों  शरार  पेड़

 लगाये  जायेंगे  |  उपयुक्त  स्थानों  पर  पत्थरों  के  टीले  बनाये  जायेंगे  ।  झील  के  एक  कोने  पर  एक

 जलपान  गुह  बनाने  का  प्रस्ताव  है  तथा  खुला  नाट्य घर  तथा  बाल  नाट्यघर  बनाया  जायेगा  ।

 दरी  के  चारों  शरार  चार  नहरें  बनाई  जायेंगी  जिससे  मुग़ल  काल  की  याद  आप  ।  द्वीप  को  सुन्दर  बनाया

 जायेगा  तथा  लकड़ी  के  पुल  से  जोड़ा  जायेगा  ।  जल  प्रपात  भी  बनाया  जायेगा  ।

 प्राककलिंत  व्यय  लगभग  १०  लाख  रुपये  होग  ।

 झील  बड़ी  करने  का  काम  ares  हो  गया  है  ।  जलपान  गृह  तथा  चाय  शाला  के  नक्शे

 बना  लिये गधे  हैं  ।  उद्यान  सम्बन्धी  तथा  सैनिक  इंजी  निर्धारण  कामों  के  प्राक्कलन  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 भारतीय  क्रीम  गजगा  परिषद्  खुला  नाट्यघर  तथा  बाल  नाट्यघर  बनाने  का  काम  कर  रहा  है  ।

 श्रम रोकी  युद्ध  कालिज  दलਂ  का  दौरा

 1३९२६.  श्री  प्र०  चं०  बुरा  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  में  ही  अमरीका  युद्ध  कालिज  दल  भारत  का  दौरा  करने  अया  था  ;

 यदि  तो  क्या  उस  दल  के  साथ  कोई  बातचीत  हुई  थी  ;

 यदि  तो  किन  विषयों  पर  ?

 पुनरीक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  ४  १६६१  तक  अमरीकी  राष्ट्रीय

 पदा  कालिज  के  पदाधिकारियों  के  एक  दल  ने  भारत  का  दौरा  किया  था  ।  विदेशों  के  विद्याथियों  से

 परिचय  करने  के  उद्देश्य  से  अमरीका  सरकार  प्रत्येक  वर्ष  अपने  देव  से  बाहर  दौरों  का  प्रबन्ध

 करती  है  ।  भारत  में  उनका  दौरा  झपी  ग्राघार  पर  दा (5 श्र  था  |

 ate  उनके  साथ  कोई  बातचीत  नहीं  हुई  ।  परन्तु  हमारी  पंचवर्षीय  योजना

 तथा  सामुदायिक  विकास  के  बारे  में  वार्तातरें  निश्चित  की  गईं  |

 विज्ञान  मंदिर

 1३६२७.  श्री धर्मालगम  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रतृतंधान  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने

 की  क्  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  की  निर्धारण  समिति  ने  विज्ञान  मन्दिरों का
 कार्य  सन्तोषजनक

 शौर पाया  है

 यदि  तो  सिफारिशें  किस  प्रकार  की  हैं  ?

 व्यालिक  श्रनसंघधान
 सांस्कृतिक-कार्य

 उपमंत्री  स०  सो०  :  शौर

 $,  War  College  Team.
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 विज्ञान  मन्दिर  सम्बन्धी  निर्धारण  समिति  की  सिफारिशों  उनके  प्रतिवेदन  १)  में

 जो  २८  १९६१  को  सभा  पटल  पर नष्  गया  था  |

 इलायचा  से  तल  तथा  frat  qa  करना

 1३९२८  श्री  नारायणस्वामी  :  क्या  बटालिक  अन सथ धान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वैज्ञानिक  अर  शिक  गुर्गो  परिषद  रा  इलायची  के  ते  थां  feat  बनाने

 को  खोज  की  जा  रही  है  ;  कौर

 तो  इसके  परिणाम  क्या  हैं
 ?

 वैज्ञानिक  झ्रनुसंघान  और  सांस्कृतिक-कार्य मंत्री  हुमायूँ  जौ  att

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मद्रास  राज्य  में  सिद्ध  वध  पद्धति  सम्बन्धी  दुल भ  पन्थ

 1३९२९.  श्री  नारायणस्वामी  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रनसंघान  और  सास्कृतिक-कार  मंत्री  यह

 बताई  कौ  का  फरेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  मद्रास  राज्य  में  सिद्ध  व  पद्धति  सम्बन्धी  सभी

 लिपियों  तथा  भ  ग्रन्थों  को  इकट्ठा  करने  की  योजना  को  श्रुति  रूप  दे  दिया है
 ६...

 यदि  हां  ,  तो  इसके  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  जी  नहीं

 प्रशन  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 उड़ीसा  के  भूतपूर्व  मंत्रियों  को  यात्रा-भत्ता  तथा  महंगाई  भत्ता

 1३९३०.  श्री  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की
 काज  रेंगे

 कि

 Re  १६६०  २५  १?  ९६ १  उड़ीसा  के  सभी मं  त्रियों  ने  अलग  कलम  कितना

 घन  यात्रा  भरता  तथा  मंहगाई  व  भत्ता  के  रूप  में  लिया  ।

 गुह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  एक  विवरण  संबद्ध  है  ।

 शन बन्ध  संख्या  १५]

 हिमाचल  प्रदेश  में  हत्यारों  को  संख्या

 गन aki  2  श्री  पद्म  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 sary  =
 हिमाचल  प्रदेश  में  cee  ०  में  कितनी  acai @ रई  ग्रोवर  REXY,  gaan  रौद  eye  में

 इन  की  संख्या  कितनी

 कितनी  हत्या  का  पता  नहीं  लग  कौर

 कितने  लोगों  को  दण्ड  दिया  गया  ?

 मूल  अंग्रेजी में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से

 रिपोर्ट  की  गई  जिन  मामलों में  दोषी  ठहराये  गये

 हत्याओं की  संख्या  पता  नहीं  लग  सका
 व्यक्तियों  की

 संख्या
 ~~

 १६ १९५७

 2eXs  १रे

 EXE  ge

 ReQo  |  रे
 $$  ६

 हिमाचल  प्रदेश  का  परिवहन  विभाग

 RRR  श्री  पद्म  देव  :
 कया  गह-काटे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  के  परिवहन  विभाग  की  मोटर  गाड़ियों  के  विरुद्ध  गत  तीन  वषों  में

 मोटर  गाड़ी  एक्ट  के  भ्रन्तगंत  कितने  मामले  दर्ज  किये  कौर

 कितने  मामलों  में  दण्ड  दिया  गया  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  :  कौर  गत  तीन  वर्षों में  हिमाचल

 प्रदेश  के  परिवहन  विभाग  की  मोटर  गाड़ियों  के  चालान  किये  गये  तथा  दण्ड  दिये  गये  मामलों  लगे
 सं  रूपा

 निम्न
 प्रकार  है

 —
 न

 geass  FRYE  १६६ ०

 areal किये  गये  ROY RRE  Ro

 ave  दिये  गये  रे  RAR  VEL

 मामले (Xe

 mat  विभिन्न

 न्यायालयों  में

 लम्बित

 हिमाचल  प्रदेश  पुलिस  द्वारा  चलायी  जाने  बालो  बाल-क्लबों

 ३९३३.  श्री  पद्म  देव  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  की  पुलिस  द्वारा  १९६  ०  में  कितने  ब.ल  क्लब  चलाये  जा  रहे

 इन  क्लबों  के  द्वारा  क्या  क्या  कार्य  सम्पादित  कौर

 इन  क्लबों  को  सरकार  ने  क्या  सहायता  दी  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  बत्तीस

 ये  क्लब  बच्चों को  निम्नलिखित  सुविधायें देते  हैं  ।

 (१)  आभ्यन्तर  तथा  agave  खेल

 (२)  मनो रंज नात्मक  जैसे  टोकरियां  कताई  बुनाई

 (3)  सांस्कृतिक  कार्यक्रम  जसे  गायन  तथा

 (४)  पत्रिकाओं  arf  का  पढ़ना  ।
 —

 fret  अंग्रेजी  में
 ‘Indoor  and  Outdoor  games
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 हिमाचल  प्रदेश  पुलिस  क्लब  फेडरेशन  )  को  केन्द्रीय  समाज  कल्याण

 १९६० में  ३,०००  रुपये  का  सहायक  झअनदान  दिया  |

 हिमाचल  प्रदेश  में  श्रस्पुइयता  सम्बन्धी  अपराध

 ३९३४.  श्री  पद्म  देव :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  क्रिया  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  में  वर्ष  १९६  ०
 में  छुआछूत  सम्बन्धी  कितने  भ्र भि योग  चलाये  गये

 जिन  के  विरुद्ध  अभियोग  चलाये  गये  उन  में  से  कितने  परिगणित  जाति  के  ate  कितने

 स्वरण  हिन्दू  झर

 कितने  व्यक्ति  दण्डित  हुए
 ?

 से  सन्  PER o  में  हिमाचल गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री

 wet
 में

 अस्पृश्यता  १९५५  के  अन्तर्गत  कोई  मामले  नहीं  चलाये  गये  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  अवध  सच्-निर्माण

 REY  श्री  पद्म  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हिमाचल  प्रदेश  में  अवैद्य मद्य  निर्माण  करने  कौर  मद्य  रखने  के  आरोपों  में  कितने  व्यक्ति
 गिरफ्तार  कौर

 गिरफ्तार  व्यक्तियों  में  से  कितने  दण्डित  हुए
 ?

 गेहू-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  सुचना  एकत्रित
 की

 जा  रही

 है  प्रौढ़  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी

 हिमाचल  घ्रदेदा  में  मद्य-निषेध

 RERE  श्री  पद्म  देव  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1

 हिमाचल  प्रदेश  के  किन  किन  क्षेत्रों  में  मद्यपान  नितान्त  निषिद्ध

 इन  क्षेत्रों  में  मद्य  निर्माण  दौर  दूसरे  स्थानों  से  मद्य  के  चोरी-छिपे ले
 जाने  को

 .
 रोकने

 के  लिये क्या  क्या  साधन  अपनाये गये  हैं  ;
 ?

 गृह-कारे  मंत्रालय  सें  राज्य  संत्री  हिमाचल  प्रदेश  के  निम्नलिखित

 क्षेत्रों  में  नितान्त  निषेध  लागू  किया  गया  है

 बिलासपुर  जिला  सारा

 कुमारसैन  कीਂ  उप  तहसील

 कोटखाई  की  उप  तहसील  ||

 ह चौपाल  तहसील  जिला  महासु
 जुब्बल  तहसील  |

 t  तहसील  में  कुनिहार  क्षेत्र  J

 मण्डी  जिले  की  चचियाट  तहसील  चम्बा  जिले  की  भरमौर  तहसील  में  परगना  चाहो  तथा चौरासी
 क्षेत्र

 उक्त  क्षेत्र में  मद्य  निर्माण  तथा  उस  के  तस्कर  व्यापार को  रोकने  के  लिये  निम्नलिखित

 सधन  श्रीनाथ  गय

 (१)  इन  क्षेत्रों  में  पर्याप्त  उत्पादन  कर  तथा  पुलिस  स्टाफ  नियुक्त  किया  गया  है  ।
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 (2)  निषेध  नीति  के  सफल  कार्यान्वय  के  विषय  मं  प्रशासन  को  सलाह  देने  के  लिये

 सरकारी  '  तथा  गैर  सरकारी  सदस्यों की  जिला  निषेध  समितियां  तथा  एक  राज्य  निषेध

 बोर्ड  की  स्थापना  की  गई  है  ।

 (3)  इस  क्षेत्र में  पं  जाव
 उत्पादन

 कर  )
 लाग  कर  दिया गया  जिस

 के  धीन  भ्रपराधियों को  कड़ी  सजा  दी  जा  सके  |

 (¥)  किये  गये  कानूनों  की  कमियां  तथा  प्रदेश  के  निषेध  क्षेत्र  में  निपट
 की

 सफलता  पर

 विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  स्थापित  की  गई  है  ।  समिति को  श्रावश्यकतानुसार

 गैर-सरकारी  सदस्य  मनोनीत करने  अधिकार दे  दिया  गया  है  ।

 (५)  मय  के  प्रबंध  निर्माण  पता  लगाने  तथा  ऐसे  मय
 को

 खोज  निकालने  क

 लियें  wa  प्रशिक्षित  परवेज

 प्रयोग  का  पकड़ा  जाना

 ३६३७.  श्री  परम  देव  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे कि

 हिमाचल  प्रदेश  में वष॑  Re
 ०

 में  कितनी  wae  प्रवीण  पकड़ी
 शौर

 कितने  व्यक्ति  दोषी  पाये  गये  ate  कितनों  को  दण्ड  दिया  गया
 ?

 वित्त  मंत्री  मोरारजी  २२.५११  ०  किलोग्राम

 ३७  mrad पकड़े  गये  थे  ।  जिन  लोगों  को  सजा  दी  गई  उन  की संख्या के  बारे  में  हिमाचल

 प्रदेश  सरकार  की  सूचना  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 दिल्लो  के  लिय  पाक  अघीनस्थ  सेवा

 1३६३८.  श्री  रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  गह-काट  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  देग  कि  दिल्ली के

 संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिये एक  पृथक  अ्रधीनस्थ  सेवा  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किस  प्रक्रम  पर  है
 ?

 गुह-काय  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  दिल्ली  शर  हिमाचल  प्रदेश  संघ  राज्य  क्षेत्रों

 के  प्रशासनों की  श्रावश्यकताओओं को  संयुक्त  रूप  से  पूरा  करने  के  लिये होल  ही  में  दिल्ली तथा हिमाचल तथा  हिमाचल

 प्रदेश  सेवा  एवं  दिल्ली  तथा  हिमाचल  प्रदेश  पुलिस  सेवायों की  स्थापना  की  गई  थी

 इन  सेवाओं  संबंधी  नियम  ey  कौर  ३  मान  को  भारत के  राजपत्र में  war

 शित  किय  गय  थ  ।

 दिल्ली  के  संघ  राज्य  क्षेत्र  के  लिये  पृथक  अधीनस्थ  सेवा  का  सही  स्वरूप  स्पष्ट  नदीं  हा

 एली  प्रशासन  के  प्रत्येक  बड़े  विभाग  अर्थात्  उत्पादन  कर  तथा  बिक्री  कर
 विभाग

 आदि  में  ग्रधीनस्थ  सेवा  के  विभिन्न  वेतन  क्रमों  की  स्वतन्त्र  पदालियां  जिन  का  प्रशासन इस  उद्दीन

 के
 लिये

 बनाये
 गये

 संगत  भर्ती  नियमों  द्वारा किया  जाता  है  ।  पृथक २  विभागों  के  लिये  या  कई  विभागों

 के  लिये
 संयुक्त  राज्य  में  इस  रूप  में  एक  पृथक  अधीनस्थ  सेवा  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 है  || t

 उड़ीसा  मुख्य  मंत्री  सहायता  निधि

 1२९३९.  श्री
 बे०

 च०  मलिक  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 कि

 उड़ीसा  मुख्य  मंत्री  सहायता  निधि  १९६०  के  लियें  कुल  कितनी  राद  प्राप्त  हुई  है

 मल  अंग्रेजी  में

 557  (Ai)
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 २१  gEKO  तक जिस  दिन  राज्य  मंत्री  मंडल  ने  पता  त्याग  पत्र

 इस  निधि  में  से  कितनी  राशि  का  उपयोंग  किया  गया  है  ;:

 क्या  राज्य  के  मंत्री  मंडल  के  भंग  होने  के  खड़े  गई  राशिਂ  का  उपयोग  करने

 के  लिये  कोई  तरीका अपनाया गया  कौर

 यदि  तो  वह  तरीका  क्या  है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  से  फरवरी  १९६१  के  अन्त

 तक  उड़ीसा  मुख्य  मंत्री
 सहायता  निधि

 के  लिये  ५,१  ३,७६९  रुपये  ३४  नये  पैसे  की  राशि  प्राप्त  हुई

 थी  ।  २१  फरवरी  १९६१  तक  इस  निधि  में  से  ४,५०,००० रुपये  लिये  गये
 थे  |  राज्य  का  मंत्री  मंडल

 भंग  होने  के  पश्चात  उड़ीसा  सरकार  के  मुख्य  सचिव  को  राज्य  के  राज़्यपाल के  आदेश  के

 निधि  का  संचालन  करने  का  अधिकार  दे  दिया  गया है  |

 दिल्ली  में  मकानों  के  किराये

 1३६४०.  भरोसा  चं०  फार्मा  क्या  गृह-कार्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  ag
 सच  हैं  कि  भूमि  के  निश्चालन  के  बावजूद  दिल्ली में  मकानों के  किराये

 तक  बढ़  रहे

 यदि  तो  इसे  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  या  करने का  विचार

 गया

 गृह-कों  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  दिल्ली  में  मकानों  के  किराये  बढ़ते

 जा  रहे  हैं
 |

 दिल्ली  में  अधिग्रहीत  भूमि  के  आवंटन  के  बारे  में  श्री  प्र०  ग०  देव  द्वारा नियम  2g

 के भ्रन्तमंत  पुछ  गये  प्रश्न  के  उत्तर  में  २३  माच  १९६१  को  सभा  पटल पर  रखे  गये  विवरण  की

 कौर  माननीय  सदस्य  का  ध्यान  अ्राक्षित  किया  जाता  है  जिस  में  भूमि  की  लागतों  को  स्थिर  रखने

 तथा  दिल्ली  में  भूमि  के  विकास  ate  आवंटन  के  लिये  भारत  सरकार  द्वारा  किये  गये

 निण॑य दिये गये हैं दिये  गय  हैं  ।  ara हू  कि  इस  योजना के  कार्यान्वित हो  जाने से  भूमि  की  लागत  स्थिर  होः

 जाएगी  ate  मकानों  के  किरायों  की  वृद्धि  रुक  जाएगी  |

 yo  फार्मो  बेस  दिल्ली  छावनी

 1३६४१.  श्री  स०  Alo  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXE~—GO  शर  FRR 0-2  के  दौरान  ५०५  af  बेस  आ  दिल्ली  छावनी  से

 स्थानीय  बाजार  से  कितनी  लागत  का  स्टोर  कौर

 क्या  आयुध  फैक्टरियों  या  fo  एम०  fo  के  वकंशापों  में  इन  सब  चीजों  का  निर्माण

 करना  संभव  नहीं  था
 ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  REXE—Fo  श्र  के  दौरान

 ५०५  झ्रार्मी  बेस  वर्कशापों  ने  स्थानीय  तौर  पर  ४,  CLEVE.  रुपये  शौर  €,  ४८,४४९

 रुपय  का  स्टोर  खरीदा  था  ।

 मल  tach  में
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 जब  आयुध  श्रादि  संभरण  के  सामान्य  साधनों  से  स्टोर  उपलब्ध  नहीं

 जब  वक  शाप  के  काम  को  पूरा  करने  के  लिये  उनकी  शीघ्र  आवश्यकता  होती  है श्रौर वह स्थानीय वह  स्थानीय

 बाजार से  मिल  सकता  है,तभी  स्थानीय  तौर  पर  खरीद  का  आश्रय  लेना  पड़ता  है  ।  यदि  स्टोर  स्थानीय

 बाजार  से  उपलब्ध  नहीं  तो  वह  आवश्यकता  की  शीघ्रता  की दृष्टि  से  संभव  मात्रा  तक  go

 एम०  न  की  वर्कशापों  में  बना  लिया  जाता  है  ।

 भारत  इलेक्ट्रोनिक्स

 1३९४२.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स ने  ReKO  में  ग्रा काश वाणी को  कुछ  ट्रांसमिटर  दिये  हैं  ;

 कया  उनको  भारत  इलैक्ट्रोनिक्स  नें  बनाया  या  जापान  से  पुर्जों  का  प्रख्यात  करके

 उन्हें  यहां  जोड़ा  गया  था  ;  AK

 यदि  पुर्जे  जापान  से  मंगवाये  गये  थे  तो  क्या  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  ने  कुछ  कमीशन  लिया

 जि ति रक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  भारत  इलेक्ट्रॉनिक्स  सीमित  ने  १९६६०  में

 आकाशवाणी को  कोई  ट्रांसमिटर  नहीं  दिया

 att  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 विदेश  में  दिखाये  गये  भारत  के  चलचित्र

 1३९४३.  श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  भेजी  गई  ix  वहां  दिखाई  गई  भारतीय  फिल्मों  से  होने  वाली  राय  का  किस

 तरीके  से  तूफ़ान  लगाया  जाता है  शर

 क्या  यह  सच  है  कि  चूंकि  are  के  सही  भ्रांकड़े  उपलब्ध  नहीं  होते  इस  लिये  बहुत  सी

 विदेशी  मुद्रा  गंवाई  जाती  है
 ?

 पवित्र  मंत्री  मोरारजी
 :

 या  तो  सीधी  बिक्री  या  किराये  के  प्राकार  पर

 फिल्में  भारत  से  बाहर  भेजी  जाती  हैं  ।  सीधी  बिक्री  की  अवस्था  में  निर्यातकों  को  उपयुक्त  फार्म  में

 एक  घोषणा  करनी  पड़ती  है  भ्र ौर  यह  वचन  देना  पड़ता  है  कि  बिक्री  से  होने  वाली  राय  भ्रनुमोदित

 साधनों  द्वारा  भारत  लाई  जाएगी
 ।

 निर्यातकों  को  बैक  बिक्री  की  श्राय  की  वसूली  की  सूचना  निश्चित

 समय  के  रक्षित  बैंक  को  देते  हैं  ।  किराये  पर  भेजी  गई  फ़िल्मों  के  मामले  में  निर्यातक  को

 उक्त  श्रौपचारिक्ताग्रों  को  हटाने  के  लिये  fort  बैंक  से  प्रार्थना  करनी  पड़ती  किन्तु  उन्हें  की  जाने

 वाली  ara  तथा  किराये  के  आघार  पर  निर्यात  की  गई  फिल्मों  को  ga:  लाने  के  लिये  उत्पादन
 बिलों

 के
 समर्थन

 में
 ब

 कों  के  प्रमाणपत्र  ants  दस्तावेज  पेश  करने  पड़ते  हैं  ।  इस  तरीके  से  रक्षित  बैंक  विदेश

 भेजी  भारतीय  फिल्मों  की  कमाई  से  होने  वाली  श्राय  के  आंकड़े  संकलन  करने  में
 समर्थ

 हो
 जाता ह  ।

 नहीं
 श्रीमान

 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 प्रविधिक  शिक्षा  के  लिये  दिल्ली  को  de

 1२९४४.  श्री  दी०  do  शर्मा  :  कया  वैज्ञानिक  श्रनुतंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  सरकरी  या  गैर  सरकारी  संस्थाएं  कितनी  हैं  जिनमें  प्रविधिक  शिक्षा दी  जाती

 श्र

 प्रविधिक  दिक्षा  की  सुविधाएं  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्रवाई  की  गई  है  या.करने  का  विचार

 अनुसंधान  शौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हुमायूँ
 :  दिल्ली  में

 इस  समय  दो  प्रविधिक  संस्थाएं  हैं  ।

 दिल्ली  प्रशासन  की  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दो  पोलीटैक्निक  स्थापित
 करने का  विचार  है केन्द्रीय  सरकार  के  अधीन  इंजीनियरिंग  और  टेक्नॉलोजी  का  एक  नया  कालेज

 भी  स्थापित किया  जा  रहा  है  ।

 छंटनी  किये  गये  कर्मचारियों  का  बकाया  वेतन

 1३९४५.  श्री  भा०  छ  गायकवाड़  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  १९६०  में  छंटनी  किये  गये  भारत  सरकार  के  कर्मचारी  जिन्हें  बाद

 में  नौकरी  पर  रख  लिया  गया  उन्हें  १  जुलाई  PEEVE  से  छंटनी
 की

 तिथि  तक  बकाया  वेतन
 पाने का  हक

 यदि  तो  इस  के  क्या  कारण

 वित्त  मंत्री  (aft  मोरारजी  :  हां  श्रीमान  ।  १  जुलाई  १९५६  को  जो  सब

 कर्मचारी  केन्द्रीय  सरकार  की  सेवा  में  थे  ate  जिन्हें  बाद  में  छटनी  कर  दिया  गया  वे  शोधित

 वेतन  नियमों  के  सब  लाभों  के  लिये  हकदार  हैं  जिनमें  बकाया  वेतन  भी  शामिल  चाहें  वे  बाद
 में

 काम पर  लगाया  गया  था  या  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 नागाओं  द्वारा  पकड़  गये  भारतीय  विमान  बल  के  VATA

 1३९४६.  श्री  रामकृष्ण  गुप्त  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नागाओं  ने  भारतीय  विमान  बल  के  जिन  चार  एयर्र्मनों  को  पकड़ा

 वे  wat  तक  नागाओं  के  कब्जे  में

 यदि  तो  उन  को  रिहा  कराने  के  लिये  अब  तक  क्या  प्रयत्न  किये  गये  हैं  ;  कौर

 उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 ज्रितिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  हां  श्रीमान्  |

 ate  किये  गयें  प्रयत्नों  श्र  उनके  परिणामों  को  बताना  राष्ट्रीय  सुरक्षा  की

 दृष्टि  से  उचित  नहीं  है  ।

 Li  प्रंग्रेजी  में



 &  QasR  उत्तर  ६२६७

 प्रशासनिक  कर्मचारी  हैदराबाद

 त०  ब०  बादल  राव
 :

 TRRSY.
 ग  श्री  मुहम्मद  इलियास :

 कया  वैज्ञानिक  अनुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रशासनिक

 कर्मचारी  कालेज  हैदराबाद  में  १९६१-६२  के  दौरान  कितना  ऋण  aaa  दिया  जाएगा
 ?

 श्रनुसंघान  att  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gar  PERR-R

 में  कालेजों  को  अ्रनदान  के  रूप  में  २.  ५  लाख  रुपय  की  राशि  दिये  जाने  का  विचार  ह  |

 हलाई  गढ़ाई  की  केन्द्रीय  संस्था

 {  रे€  ४८.  थ्री
 त०  ब०  राव

 :

 न  श्री  मुहम्मद  इलियास :

 बया  eats  श्रनसंधान  सांस्कृतिक-काय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ढलाई  गढ़ाई  की  एक  केन्द्रीय  संस्था  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  किस  प्रक्रम

 पर  है  ;

 क्या यह  संस्था  उपाधि  के  लिये  विद्यार्थी  तैयार  करेगी  या  aaa  प्रमाण  पत्र  देगी
 ?

 water  ate  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  हनुमान  ढलाई

 श्र  गढ़ाई  प्रशिक्षण  संस्था  की  स्थापना  की  एक  विस्तृत  योजना  इस  काम  के  लिये  नियुक्त एक

 विशेषज्ञ  समिति  द्वारा  तेयार  की  जा  रही  हैं  ।

 यह  संस्था  इंजनियरी  की  उपाधि  और  डिप्लोमा  वालों  को  ढलाई  तथा  गढ़ाई  प्रौद्योगिकी

 के  विशेषीकृत  पहलों  में  प्रशिक्षण  देगी  तथा  सफल  भ्रभ्यथियों  को  झ  प्रमाण  पत्र  देगी  ।

 प्राविधिक शिक्षा  के  लिए  भारतीय  परिषद

 1३९४९.  श्री  ह ५  ब०  विट्ठल राव  :  क्या  वैज्ञानिक  श्रतुसंघान  शौर  सांस्कृतिक  काय  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रविधिक  शिक्षा  की  अखिल  भारतीय  की  ग्रा गामी बैठक  कब  कौर

 किन  विषयों  पर  चर्चा  किये  जाने  की  संभावना  है
 ?

 श्रनुसंघान  site  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री
 मायूस  जुलाई

 PER  को  परिषद्  की  अगली  बैठक  किये  जाने  का  फैसला  किया  गया  हे  |

 देश  में  प्रविधिक  शिक्षा  के  विस्तार  ate  उन्नति  के  कार्यक्रम  ।

 खनन  विद्यार्थियों  के  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  का  निदेशालय

 श्री  : TREY,  त०  qo  faze  राव :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  ate  सांस्कृतिक-कार्ये मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 खनन  विद्यार्थियों  के  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  का  निरीक्षण  एवं  समन्वय
 करने

 के  लिये  एक  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  निदेशालय  स्थापित  करने
 का

 प्रस्ताव  किस  प्रकट  पर  a> वि

 मल  wag  में
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 क्या  यह  सच  है  कि  उक्त  निदेशालय  के  न  होने  के  कारण  भ्र वधि  प्रौढ़  डिप्लोमा  पाठ्य  क्रमों

 के  बाल  विद्यार्थियों को  बहुत  कठिनाई होती  अर

 क्या  सरकार  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  की  अवधि  में  विद्याथियों  को  वृत्तियां  देने  का  विचार

 कर  रही है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  शर  सांस्कृतिक-कार  मंत्री  हुमायूँ  :  विभिन्न

 संगठन  संबंधी  प्रौढ़  वित्तीय  ब्योरे  तैयार  किये जा  रहे  हैं  ।

 नहीं  श्रीमान  पूर्ण  रूपेण  निदेशालय  की  स्थापना  होने  तक  एक  व्यवहारिक  प्रशिक्षण  हवाई

 इकाई  धनबाद  में  स्थापित  की  जा  चुकी  जो  स्नातकों  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  कर  रही  हे  |

 स्नातक  प्रशिक्षणार्थियों को  १५०  रुपये  मासिक  की  वृत्ति  दी  जा  रही  है  ।  डिप्लोमा

 वालों  को  एसी  ही  वृत्तियां  देने  के  प्रश्न  पर  तब  विचार  किया  जाएगा  जब  उनके  व्यवहारिक  प्रशिक्षण

 के  क्षेत्र  एवं  अवधि  के  बारे  में  फैसला  हो  चुकगा  |

 जनगणना

 R€ u 6 g  श्री  कुन्दन  :  क्या  गुह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  जनगणना  करने  वालों  को  कोई  भत्ता  दिया  गया  है  ;

 यदि  तो  कितना  ?

 गृह-कार्य  उपमंत्री  :  ate  प्रत्येक  व्यक्ति  को  २०  रुपयें

 का  मानदेय  दिया  जायगा  जिसमें  मकानों  के  नम्बर  मकानों  की  सुची  बनाना  कौर
 जनगणना

 करने  का  शुल्क  शामिल  है
 ।

 खान  प्रबंधक  प्रमाणपत्र  परीक्षाएं

 श्री  मुहम्मद  इलियास  :

 1३५२.
 ु  श्री  to  ब०  fara  राव  :

 क्या  वैज्ञानिक  श्रतुसंधान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  शिक्षण  संस्थाओं  के  खनन  स्नातकों  कौर  डिप्लोमाधारयिं  के  प्रशिक्षण  एवं  शिक्षा

 को  ध्यान  में  रखते  खान  प्रबंधक  प्रमाणपत्र  परिवारों  में  बैठने  की  प्रहृत  के  व्यवहारिक

 प्रशिक्षण  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  में  उन  को  कुछ  रियायत  देने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया
 att

 श्रतुसंघान  sie  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  gama  कौर

 इस  मामल  के  बारे  में  भारतीय  खान  अधिनियम  १९५२  के  प्रशासन  से  संबंध  शव  अघिकारियों को

 कहा  गया  है
 ।

 उनके  फैसले  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 एएएएएिएएएएएएएएएटटटााटअअअ

 मल  wast में
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 पंचायत  के  निर्वाचनों में  गांव  के  निवासियों का  असहयोग

 1३९४३.  श्री  प्र०  [16५]  देव
 :

 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  peux  से  पंचायत  के  निर्वाचनों  से  उड़ीसा  के  तेल-घर  सब  डिवीजन  के  गुरु  जंग

 aia  के  लोग  भाग  नहीं  ले  रहे  हैं  ;

 इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 सरकार  ने  उन  की  मांगों  को  पूरा  करने  के  लिये  क्या  कारवाई  की  हू  ।

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (att  :  से  सूचना  उड़ीसा  की

 सरकार रे  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 उड़ीसा  की  पंचायत  जांच  समिति

 TRE.  श्री  प्र०  गे  देव  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  की  पंचायत  जांच  समिति  eur  में  प्रतिवेदन  जिसमें  १५००  ग्रोवर

 के
 बीच  कम  जनसंख्या  वाली  ग्राम  पंचायतों  का  पुनर्गठन  करने  का  सुझाव  दिया  गया  इस

 सरकार  का  अनुमोदन  प्राप्त  हो  गया

 सरकार  ने  उन  फैसलों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कारवाई  की  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  उड़ीसा  की  पंचायत

 लांच  समिति  की  सिफारिशों  पर  राज्य  सरकार  पं  चाय तों  का  पुनर्गठन  करने  का  किया  है
 fe

 जहां  तक  सम्भव  हो  वित्तीय  दुष्टि  से  स्वयं  शिक्षिता  का  समुचित ध्यान  रखते  हुए  ३००० के

 आसपास  की  जनसंख्या  में  पंचायत  हो  ।  फैसले  को  कार्यान्वित  करने  के  पंचायतों  के  पुनर्गठन  के

 लिये  जिलों  के  कलक्टरों  से  अस्थायी  प्रस्ताव  मांगे  गये  हैं  श्र  जनता  द्वारा  एतराजों  के  लिये  घोषित

 कर  दिये  गये  हैँ  ।  प्राप्त  होनें  वाले  भ्रांतियों  पर  ग्राम  पंचायत  निदेशक  तथा  सम्बद्ध  कलक्टर  सामूहिक

 रूप  से  जांच  करेंगे  ।  सरकार  जांच  प्रतिवेदनों  के  पर  यतीम  जारी  करने  का

 है  ।  ate  जिलों  के  बारे  में  जांच  पुरी  हो  चुकी  है  कौर  शेष  पांच  जिलों  में  ग्राम  करनी  हैं  ।  यह  भी
 फैसला  किया  गया  है  कि  पंचायतों  का  पुनर्गठन  कार्य  उड़ीसा  में  होने  वाले  मध्यकालीन  निर्वाचनों  के

 बाद  किया  जायगा  ?

 हीरा कुड  के  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  भूमि

 1३९५५.  श्री  प्र०  गे  देव  :  कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हीराकुड  के  विस्थापित  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिये  कुशीदा  सब  डिवीज़न  के

 राष्ट्रीय  राजपथ  संख्या  ६  के  दोनों  कौर  रक्षित  उस  क्षेत्र  के  भूमिहीन  अनुसूचित  जातियों  wt

 अनुसूचित  जातियों  के  लिये  कृष्य करण  के  लिये  दे  दिये  हैं  :

 इसके  लिये  सब  तक  कितने  प्रार्थनापत्र  श्राए  भ्र ौर

 दस  मामले  में  कया  कार्रवाई  की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  से  (71)  सूचना  उड़ीसा  सरकार
 से

 एकत्रित  की  जा  रही  है  र  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 विमान  बल  मुख्यालय  के  waite  कर्मचारियों  को  अग्रिम  वार्षिक  वेतन  वृद्धि

 1३९५६.  श्री  सो०  स०  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्रालय  (  मुख्य  प्रशासन  ने  १९५८  में  ये  प्रदेश

 जारी  किये  थे  कि  विमान  बल  डी  जी  ay  एफ  में  काम  करने  वाले  उन  लोवर  डिवीजन  क्लर्कों  को

 दो  वार्षिक  तन  वृद्धियाँ  दी  जो  या  तो  care  डिवीजन  क्लिक  के  रूप  में  स्थायी  हैं  या  जिन्होंने

 उस  वेतन  क्रम  में  तीस  साल  की  लगातार  नौकरी  पुरी  कर  ली

 क्या  बाद  में  उन  लोगों  के  लिये  श्रमिक  कार्मिक वे  तन  वृद्धियां की  ग्राह्यता  के  बारे  में

 स्पष्ट

 थी  ;
 7  टीकरण

 जारी  किया  गया  जिन्होंने  निर्धारित  वेतन  क्रमों  के  लिये  भ्र पनी  इच्छा  प्रकट  नहीं  की

 ऐसे  कितने  लोगों  को  वार्षिक  वे  तन  वुद्धि  दी  जिन्होंने  निर्धारित  वेतन  क्रम  स्वीकार

 नहीं  किये  थे  ;

 क्या  यह  तथ्य  है
 कि  में  उल्लिखित  लोगों  को

 पहले  ही  दी  गई  वेतन  वृद्धियाँ
 अरब

 वापिस  ले  ली  गई  हैं
 ।

 कौर  जो  धन  उन  को  दिया  जा  चुका  है  उसे  वसूल  करने
 के

 आदेश  दिये  गये
 रोक

 यदि  तो  क्या  बतन  LIGA  वापिस  लेने  ate  दी  गहरायी  वसूल करने  से  पहले

 विधि  सम्बन्धी  राय  ले  ली  गई  हैं  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  हां  श्रीमान  ।

 नहीं  श्रीमान  ।

 शठ  |

 श्र ry ॥ कवि  ।

 नहीं  श्रीमान  ।

 aint  डिवीजन  कलक

 ३९४५७.  श्री  मो०  न्०  ठाकुर  :  क्या  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  =

 कया  गृह-कार्य मन्त्रालय  नेਂ  अक्तूबर  १९४४  में  प्र सैनिक  दफ्तरों  के  उन  लोनार  डिवीजन

 पलकों  को  दो  वार्षिक  वेतन  वृद्धियां  दी  जाएं  जो  या  तो  लोनार  डिवीजन  क्लर्क  के  रूप  में  स्थायी थे  या

 जिन्होंने  उस  वेतन  क्रम  में  तीन  वर्ष  की  लगातार  सेवा  कर  ली  थी  ।

 क्या  बाद  में  उन  लोगों  के  लिये  अधिक  वार्षिक  वेतन  वृद्धियों  की  ग्राह्यता  के  बारे  में

 स्पष्टीकरण जारी  किया  गया

 सैनिक  दफ्तरों  में  एसे  कितने  कर्मचारी  थे  जिन्होंने  निर्धारित  वेतन  क्रम  स्वी  कार

 नहीं  किये  थे  श्र  जिन्हें  वेतन  वृद्धि  दी  गई  ae

 क्या  उपरोक्त  में  उल्लिखित  लोगों  से  वेतन  वृद्धियाँ  वापिस  लेने का  अरब  विचार
 किया  गया है  ?

 मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  :  अक्तूबर  १९५४  में  इस  मन्त्रालय

 ने  आदेश  दिये  थे
 कि

 pete  सचिवालय  सेवा  की  आरम्भिक  स्थापना
 के

 समय
 जो

 लोग

 मूल  wast  में
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 जन  स्थायी  थे  उन  को  तथा  उन  अस्थायी  क्लर्कों  में  को  जो  स्थायी  नहीं  किन्तु  जिन्होंने

 उस  वेतन  क्रम  में  तीस  साल  की  लगातार  नौकरी  पूरी  कर  ली  थी  कौर  जो  स्थायीकरण  के  लिये  उपयुक्त

 समझे  गये  २  अधिक  वार्षिक  वेतन  वृद्धियाँ  दी  जाएं  |

 जी  ऐसे  आदेश  की  जरूरत  सहीं  थी  ।

 इस  मंत्रालय  को  केन्द्रीय  सचिवालय  क्लर्की  सेवा  के  किसी  सदस्य  के  ऐसे  मामले की

 सुचना  प्राप्त  यान पड  हुई  ।

 उपरोक्त  में  वारिक  स्थिति  को  दृष्टि  से  seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 बेस  वक  दिल्ली  छावनी  के  कर्मचारी

 1३९५८.  श्री स०  सो०  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 फरवरी  ate  मान  १९६१ के  महीनों  में  ५०४५  श्रार्मीबेस  वर्कशाप

 छावनी  के  कर्मचारियों  को  अ्रधिक  समय  तक  काम  करने  के  लिये  कितनी  राशि  दी

 एसी  कया  आकस्मिकता  थी  जिस  कारण  शरीक  समय  तक  काम  करवाने  की  जरूरत

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  इन  तीनों  महीनों  में  दी  गई  अधिक  समय  की

 जनवरी  RRRQ  २६७, LO  रुपये

 फरवरी  PEQQ  ३१४३ ,  ६६  रुपये

 PRE  9QRo  २४  रुपये

 आकस्मिकता  के  निम्न  कारण  थे  :

 (2)  मैच  PRRs  में  पूरे  किये  जाने  वाली  गाड़ियों  के  कुछ  विशेष  नमूने  तैयार  करने

 (2)  कुछ  विशिष्ट  गाड़ियों  को  ग्रोवर  हाल  करने  की  तात्कालिक  श्रावश्यकता  पड़ी  जिसे

 Gee  तक  पुरा  करना

 (३)  फरवरी  मार्च  १९६१  में  गाड़ी  लाइन  का  पुनर्गठन
 ।

 aide  कारों  के  लिये  पेट्रोल  की  टंकियां

 1३९५९.  श्री  स०  मो ०  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे कि

 :

 क्या यह  सच  है  कि  ५०५  झ्रार्मबिस  दिल्ली  छावनी  द्वारा  लगभग
 दो

 वर्ष  पहले

 १४०  रुपये  प्रति  टंकी  की  दर  से  डैम्लर  are  कारों  के  लिये  कुछ  पैट्रोल की

 टंकियां  खरीदी  गई  परन्तु  कुछ  समय  बाद  उन्हें  काम  के  समझ  कर  सात्वेज  डिपो  को  भेज

 दिया  गया

 क्या  ई०  एम०  fo  वर्कशाप  में  उनका  निर्माण  सम्भव  नहीं

 कुल  कितनी  राशि  बेकार  गई  हैं
 ?

 बेस
 :  तौर

 यह  सच
 है

 कि  yoy  रमी  डॉलर तिरक्षा  सन्नी  कृष्ण  मेनन )

 दाप  द्वारा  ERE  के  प्रारम  भ  में
 १५०  रुपये

 प्रति  टंकी  के  हिसाब  से  स्थानीय

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 ्  कारों  के  लिये  १४  पैट्रोल  की  टंकियां  खरीदी  गई  थीं  ।  वे  टंकियां  खरीदी इस  लिए  गई
 थीं

 कि  वे  भ्रूण  कारखाने  में  उपलब्ध  नहीं  थीं  कौर  गाड़ियों  की  मरम्मत  के  लिये  उनकी  तत्काल

 आवश्यकता थी  ।  वर्कशाप  में  मरम्मत  की  जाने  वाली  डैमलर  धजी  कारों  के  लिये  इन्हें  इस्तैमाल

 किया  गया  था  ।  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  इन्हीं  टंकियों  को  बेकार  समझ  कर  हाइवेज  डिपो  में

 भेज  दिया  गया  था  ।  उन  टंकियों का  इतनी  जल्दी  खराब  होना  सम्भव  ही  नहीं  है  ।  जब  इन  नई

 टंकियों  का  इस्तैमाल  किया  गया  उस  समय  पुरानी  टंकियों  को  वहां  से  हटा  कर  साइवेज  डिपो  में
 भेज  दिया गया  था  ।  इसके  परिणामस्वरूप  अपव्यय  होने  का  तो  कोई  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  |

 वर्कशापों  में  ऐसी  टंकियां  बनाना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  उसके  लियें  उपयुक्त  सामग्री
 और  क्षमता  उपलब्ध  नहीं  थी  ।  उन  टंकियों  की  तत्काल  जरूरत  थी  |

 प्र० ४  बेस  दिल्ली  छावनी  में  कम  समितियां

 1३९६०.  श्री  स०  शो०  बनर्जी  :
 कया  प्रतिरक्षा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  यह  सच  है  कि  Loy  arf  बेस  दिल्ली  छावनी  की  वर्तमान  कम  समिति
 की  २  वर्ष  की  सामान

 /
 कार्य  अवधि  को  समाप्त  हुए  १८  मास  बीत  चुके  हैं  जबकि  औद्योगिक  विवाद

 १९४७  के  नियम  सम्बन्ध  ५२  के  aes  समिति  की  wale  केवल  २  वर्ष  की  होनी

 और

 यदि  तो  इतनी  अधिक  देर  तक  चुनाव  न  करने  के  क्या  कारण  हैं  ।

 प्रतिरक्षा  मंत्री  कृष्ण  :  हां  ।

 ६  १६६१  को  नये  चुनाव  के  लिये  प्रबन्ध  किये  गये  परन्तु  दो  कार्मिक
 संघों

 द्वारा  दायर  किये  गये  एक  मुकदमे  में  न्यायालय  ने  एक  अन्तरिक  रोध  आदेश  पास  किया  गया  जिसके

 अधीन  चुनाव  करने  के  सम्बन्ध  में  कमांडेंट  पर  रोक  लगा दी  गई  ।  क्योंकि वह  मामला  अभी
 लय  में  विचाराधीन  इसलिये  जानकारी  नहीं  दी  जा  सकती  ।

 grat  नियमों  के  सम्बन्ध  में  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों

 1३८६१.  श्री  स०  Ato  बीजों  :  कया  गृह-कार्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पर  विचार किया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  प्रचार  नियमों  के  सम्बन्ध  में  वेतन  झ्रायोग  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों

 यदि  तो  सरकार  की  उस  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  और

 क्या  सरकार  वर्तमान  नियमों  में  संशोधन  करने  का  कोई  विचार  है  ?

 गंगा-कार्य  मंत्रालय
 में

 राज्य  मंत्री  से  अन्तिम  निर्णय  तक
 किया  गया  है  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  का  संस्था  बनाने  का  अधिकार

 1३९६२.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  :  क्या  गृह-कार्य मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  कर्मचारियों  के  संस्था  बनाने  को  अधिकार  के  सम्बन्ध  में  वेतन

 आयोग  द्वारा  दी  गयी  सिफारिशों  पर  विचार  कर  लिया  है  ;

 यदि  तो  उसके  बारे  में  सरकार
 की

 प्रतिक्रिया  कया  है
 ;

 मूल  श्रंप्रेजी  में



 उतर  ६३० दे ६  2G5R

 क्या  इस  सिफारिश  को  मान  लिया  गया  कौर

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्रान्ति  निर्णय  कर  लिया  गया  है
 ?

 जगह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  से  तक  अ्रन्तिम  निर्णय

 नहीं  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  के  सार्वजनिक  दिक्षा  निदेशक  की  वारिक  रिपोर्टें

 1३९६३.  श्री  कुम्हार  :  क्या  शिक्षा  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  उड़ीसा  के  सार्वजनिक  दिक्षा  निदेशक  की
 १६४८-४९  की  वार्षिक

 fate aa  लगभग  १२  वर्षों  के  बाद  छपी  है

 क्या  शेष  वर्षों  की  रिपोर्ट  प्रकाशित  हो  गयी  हैं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 शिक्षा  मंत्री  का०  ला०  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही

 सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 भर मनारा  ग्राम  में  बताया  fag  का  महल

 ३९६४.  श्री  कमर  fag  डामर  :  क्या  वैज्ञानिक  wade  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मन्त्री  यह

 की  कृपा  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  के  घार  जिले  के  ग्राम  के  भूतपूर्व  शासक  राजा  बख्तारा

 सिंह जो  कि  १८५७  में  प्रंग्रेजो  द्वारा  मारे  गये  उनके  महल  को  क्या  राष्ट्रीय  स्मारक  घोषित

 का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 वैज्ञानिक  श्रनुतंधान  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  उपमंत्री  म०  मो ०  :  नहीं  ।

 सी०  को  दिल्ली  छावनी  में  चोरी

 1२९६५.  श्री  स०  ato  बनर्जी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  सी
 ०  श्र ०  डी  ०  दिल्ली  छावनी  से  लगभग  १०,०००  रुपयों  की  कीमत

 के  बाल  बीर्यारंग  की  चोरी  हो  गयी

 यदि  तो

 क्या  वह  मामला  पुलिस  के  हवाले  कर  दिया  गया

 यदि  तो  कितने  व्यक्ति  गिरफ्तार  किये  गये

 am  कोई  विभागीय  जांच  की  गयी

 यदि  at,  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 ज्रितरक्षा  मंत्री  कृष्ण  हां  ।  सी०  को  दिल्ली  कैंट
 में

 लगभग  १०,८७७  ५०  रुपयों  की  कीमत  के  बाल  की  कमी  के  बारे  में  पता  लगा  है
 ।

 PERO  में  |
 nnn

 गून  प्रंग्रेगी में
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 मामला  विशेष  पुलिस  संस्थापन  को  सौंप  दिया  गया  था  ।

 किसी  को  भी  गिरफ्तार  नहीं  किया  गया  ।

 हां  ।  विभागीय  जांच  न्यायालय  स्थापित  किया  गया  था  |

 न्यायालय  सम्बन्धित  स्टोर  मेन  जिम्मेवार  ठहराया  |  उसी  सन्देह के

 पर  मामला  विशेष  पुलिस  संस्थापन  को  सौंप  दिया  गया  i

 Yo  बेस  दिल्ली  छावनी

 1३८६६.  श्री  स०  Ato  बुर्जों  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  Yoy  आर्मी  बेस  वर्कशाप  दिल्ली  छावनी  की  यूनिट  उत्पादन

 समिति  गत  चार  वर्षों  से  कार्य  कर  रही

 यदि  तो  गत  चार  वर्षों  से  उक्त  समिति  की  कितनी  बैठक  हुई

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  द्वारा  कितने  सुझाव  दिये  गये  थे  ake  उनमें  से  कितनों
 को  स्वीकार किया  गया  है  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  (att  कृष्ण  :  ५०५  राम  बेस  वकंशाप  दिल्ली  छावनी  की

 उत्पादन  समिति  Reyy  से  भ्रमणी  प्रकार  से  कार्य  कर  रही  है  ।  केवल  १९५७  से

 १९५८  तक  की  भ्र वधि  में  कार्य  रुका  रहा  ।

 ३८  ॥

 €८
 सुझाव  दिये  गये  थे  जिनमें  से  ९३  कार्यान्वित  किये  गये  हैं  ।  सुझावों

 के

 सम्बन्ध  में  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 सफीपुर  श्रपराध

 1३९६८.  श्री  ल०  प्रचौ ०  सिह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  गत  दो

 वित्तीय  वर्षों  में  मणिपुर  में  छूरे  aha  काण्ड

 शर  दंगों  के  कितने  मामले  हुए  थे
 ?

 गह-किये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  ENE  कौर  १९६०  सम्बन्धी

 निम्नलिखित  हैं

 SENE  EKO

 बलात्कार

 9७  &&

 ER  ७19

 ह्त्या  थी  क  डेर

 छरे  बाजी

 शेरे

 CIs  रु

 क  द्

 FEU)  Roe

 विवि  स  ne ननि
 मूल  अंग्रेजी  में
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 मणिपुर  प्रशासन  द्वारा  निर्घारित  राशियों  का  उपयोग

 1३९६४.  थ्रो  लग  प्रचार  सिह
 :

 क्या  गृह-कार्ड  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मनीपुर  प्रशासन  के  अधीन  कुछ  विभाग  Pego—ee H facta के  वित्तीय

 at  तथा  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  के  लिये  आवंटित  राशि  का  पूरा  उपयोग  नहीं  कर  सके
 हैं  भ्र ौर

 यदि  तो  उन  द्वारा  १६६०-६१  और  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  कितनी
 str  वापस  की  गयी  थी  ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री
 :  हा

 सभा-पटल पर  दो  विवरण  रखे  जाते  हैं  जिनमें  TEQO—E  द्वितीय पंच  वर्षीय

 योजना  सम्बन्धी  आंकड़े  सम्मिलित  हैं
 ।  परिशिष्ट  ६,  अनुबन्ध  संख्या  १६]

 मणिपुर  के  बड़े  पदाधिकारियों  द्वारा  दौरे

 1३६७०.  श्री  ले०  wat  सिह  :  क्या  गुह-क्रय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  मनीपुर  के  बड़े  पदाधिकारियों  ने  पहाड़ी  सब-डिवीजन  के  किसी  ऐसे  हेड  क्वाटर
 का

 दौरा  किया  है  जहां  जीप  नहीं  जा  श्र

 गत  दो
 वित्तीय

 वर्षों  में  चीफ  जिला  मजिस्ट्रेट  शर  पुलिस  के  अतिरिक्त
 सुपरिन्टेन्डेन्ट  द्वारा  कितने  दौरे  किये  गये  थे  ?

 गृह-कायर  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कौर  जानकारी  एकत्रित

 की  जा  रही  है  ate  सभा-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।

 जबलपुर  बस्तर  कॉपर  कार्बोनेट के  निक्षेप

 1३६७१.  श्रीमती  मैमूना  सुल्तान :  क्या  wer  ate  इबन  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  जबलपुर  कौर  बस्तर  के  क्षेत्रों  में  कॉपर  कार्बोनेट  के  निक्षेप  पाये
 ह

 यदि  तो  वहां  पर  प्रबूमानत भक  कितनी  मात्रा

 क्या  तृतीय  योजना  काल  में  उसे  निकालने  के  सम्बन्ध  में  कोई  योजना  sik

 यदि  तो  योजना  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 ate  तेल  मंत्री  क०  दे०  :  नहीं  ।  परन्तु बस्तर  जिले  के

 मुंडरीकरा  क्षेत्र  में  भू-छेदने  कार्य  हो  रहा  है  ।

 (@)  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 शौर  नहीं  ।  जब  तक  पहले  ज्ञात  न  हो  जाये  कि  वहां  पर  पर्याप्त  लाभप्रद

 निक्षेप  हैं  तब
 तक

 उस  सम्बन्ध  में  कोई
 भी

 योजना  बनाना  सम्भव  नहीं  है

 ।

 मूल  dish  में
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 १९६१-६२  के  लिये  बिदेशी  मुद्रा

 श्री  प्०  चल  बरुआ

 FRESR.  श्री  दी ०  चल  हाज़मा

 an  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 LERL—RR  के  लिये  विदेशी मुद्रा  निर्धारित  कर
 दी  गयी  है

 यदि  तो  उसके  ७  क्या
 कौर

 कितनी  बिदेशी  मुद्रा  निर्यात  द्वारा  पुरी  की  जायेगी  ?

 वित्त  मंत्री  सोराबजी  देसाई )  से  लोक  हित  की  दृष्टि  से  इस

 का  उत्तर  नहीं  दिया  जा  सकता  ।

 गुल-काय  मंत्रालय  द्वारा  ली  जाने  वाली  हिन्दी  परीक्षाएं

 श्री  प्रकादाबवीर  सा स्त्री

 Ew  श्री  जून  tag  भदोरिया

 ast  सिह

 बया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 गृह-किये  मंत्रालय  द्वारा  संचालित  हिन्दी  कक्षाओं  में  जो  विद्यार्थी  हिन्दी  सीख  रहे  हैं

 क्या  उनको  हिन्दी  परीक्षाओं  में  सफल  होने  पर  प्रमाण-पत्र  हिन्दी  में  दिये  जाते

 )  यदि  उपरोक्त भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  ये  प्रमाण-पत्र हिन्दी  में  देने

 की  व्यवस्था कब  की  जायेगी  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  मं  राज्य  मंत्रो  हां  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 ara  में  प्रादेशिक  इंजी निर्वा रग  कालेज

 श्री  कुन्दन :
 २६०४  जी  त०  ao  fagacia

 क्या  वैज्ञानिक  श्रनुसंघान  कौर  सांस्कृतिक-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केरल  के  प्रादेशिक  इंजीनियरिंग  कालेज  के  स्थान  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  far
 गया है

 यदि  तो  वह  कहां  स्थापित  किया  जा  रहा  दौर

 कालेज  में  दाखला  कब  से  शुरू  होगा
 ?

 waar  शौर  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  (2  हुमायूँ

 राज्य  सरकार  ने  कोजीकोडे  में  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  किया  है  ।

 वार  योजना  मंजूर  हो  जाने  के  बाद
 ही

 कार
 ज  शुरू  किया  जा  सकेगा  |

 —_—

 a
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 wage  कुम्मी  mw rrr  पेश

 1३९७६.  श्री  लग  wal  सिह  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बया  यह  सच  है  कि  पुलिस  द्वारा  गोली  चलाने  के  परिणामस्वरूप  मनीपुर  में  कुम्बी

 के  एक  वन  में  एक  व्यक्ति  मारा  गया  श्र

 यदि  तो  उसके  ब्यौरे  क्या  हैं  कौर  पुलिस  को  किन  परिस्थितियों में  गोली
 चलानी

 पडी ?

 मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  we  हां
 ।  १

 Fee BT UH Gag ea, को  एक  पुलिस  जिसमें  एक  भ्रसिस्टेष्ट  सब  इन्स्पेक्टर  भी  इस  शिकायत  की  जांच

 करने  के  लिये  वहां  आया  कि  बिशनपुर  पुलिस  स्टेशन  के  क्षेत्र  में  कुप्पी  टेरा  महाल  में  कुछ
 लोग

 अवैध  रूप  से  वृक्ष  काट  रहे  हैं  ।  उन्होंने  देखा  कि  १६  व्यक्ति  वृक्ष  काट  रहे  थे  ।  जब  उन  लोगों को
 वैसा

 करने  से  मना  किया  गया  तो  उन्होंने  कुल्हाड़ों  से  पुलिस  पर  हमला  कर  जिससे
 सब  इन्स्पेक्टर  घायल  हो  गया  ।  आत्म  रक्षा  के  लिये  पलिस  ने  चार  गोलियां  चलायीं जिसके  परिणाम  -  -

 स्वरूप  एक  व्यक्ति  मर  गया  ।

 मणिपुर  में  ग्राम  पदाधिकारियों  के  चुनाव

 1२९७७.  श्री  ao  mal  सिंह  :  क्या  qed  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मणिपुर  पवेतीय  क्षेत्र  प्राधिकार  ग्र धि नियम  eye  के  प्रधान

 वित्तीय  ग्राम  प्राधिकार चुनाव  १  ०  mda से  १५  १९६१ तक  किये  झर

 यदि  RQ")  तो  मनीपुर  के  पवेलियन  क्षेत्रों  में  गड़बड़  की  स्थिति  को  देखते  हुए  शान्तिपूर्ण  ढंग

 से  चुनाव  कराने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  कौर  मनीपुर  पर्वतीय  क्षेत्र

 प्राधिकारी चुनाव  PREYS  के  भ्रधींन  ग्राम  प्राधिकारियों के  जो  कि  १०  भ्रप्रेल से से

 प्रारम्भ  हुए  मच्छी  प्रकार  से  चल  रहे  हैं  उन  की  शान्तिपूर्ण  प्रति  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  प्रबन्ध  किया

 गया है

 मानपुर  के  पर्वतीय  क्षत्रों  में  घारा  १४४  का  लागू  किया  जाता

 1३९७८.  श्री  so  wal  सिह :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  जिला  मजिस्ट्रेटों द्वारा  मनीपुर के  सभी  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  दंड  संहिता

 की  धारा  are १४४  लागू  कर  दी  गयी

 यदि  तो  किन  किन  स्थानों पर  वह  कितने  कितने समय  के  लिये  लागू  की  गयी

 गाह-काय  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  नहीं

 मनीपुर  के  जिला  मजिस्ट्रेटों  द्वारा  तामेन्गांग  कौर  उखरुल  सब  डिवीजनों  कौर

 मरम  तथा  सदर  पति  क्षेत्रो ंमें  २८  १९६१  से  दो  दो  महीने
 की

 अवधि  के  लिये
 धारा  Vee

 ्

 के  अधीन  एक  आदेश
 लागू

 कर
 दि  है

 ।  —————

 faa
 sist  में
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 बनारस  कौर  अलीगढ़  विश्वविद्यालयों  के  प्राध्यापकों  के  वेतन  क्रम

 1३६७६.  श्री  राम  गरीब  :  कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  कौर  अलीगढ़  विश्वविद्यालयों  के  रीडरों  कौर  प्रोफेसरों

 के  १  १९६१  से  वेतन  क्रम  निर्धारित  करने  का  साधन  क्या  होगा  ;

 क्या  उनके  वेतन  पूरी  गीत  वेतन  क्रम  में  प्वाइंट के
 श्राधार  पर  निर्धारित  किये

 जायेंगे  ;  at

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 tet  मंत्री  का०  ला०  अध्यापकों  का  वेतन
 पूरी  गीत

 वेतन  क्रमों

 में  अगले  उच्चतर  प्रक्रम  उनको  वर्तमान  उपलब्धियों  को  ध्यान  में  रखते  निर्धारित  किया

 जायेंगे

 नहीं  ।

 अध्यापकों  के  वेतन  क्रमों  का  पुनरीक्षण  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  के  अनुसार  नहीं

 किया  गया  इसलिये  प्वाइंट  टु  प्वाइंटਂ  आधार  पर  वेतन  निर्धारित  करने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं

 होता  ।

 २८  LOL  क  अतारांकित  प्रदान  संख्या  २४३७ के  उत्तर में  as

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  २८  १९६१  को  श्री  मुहम्मद  इलियास  श्री

 गस  ०  मो  ०
 बनर्जी  पूछे  गये  श्रतारां  कित  प्रश्न  संख्या  २४३७  के  भाग  के  उत्तर  में  मैंने यह  कहा

 था

 अपीलें  कुछ  दृष्टियों  से  ag  थीं  ak  इसलिये  वे  उन  व्यक्तियों  को  वापस  भेज  दी
 गयी  थीं  ।  पुनरीक्षित  अपीलें  प्राप्त  हो  गयी  हैं  शौर  वे  विचाराधीन

 उक्त  उत्तर  में  कुछ  संशोधन  कीਂ  श्रावइ्यकता  है  ।  शुद्ध  उत्तर  निम्नलिखित  है

 बदन  अपीलों  पर  वायु बल  पदाधिकारियों  द्वारा  यू  निट  स्तर  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  किया

 जाना  AAT  था  तदु पर  वे  अपीलें  कमाण्ड  स्तर  पर  श्रपीलीय  प्राधिकार के
 पास  भेज  दी  गयीं

 हैं  ar  वे  विचारधीन  हैं  ी

 स्थगन-प्रस्ताव

 कुछ  डाक  तथा  तार  यूनियनों  को  शिकायतें  पेदा  करने  से
 रोकना

 पंश्अध्यक्ष  महोदय  :  मुझे  श्री  राजेन्दर  सिंह  ने  एक  स्थगन  प्रस्ताव  की  सुचना  दी  है  ।  उसका  विषय

 ag  है  कि  डाक  तथा  तार  विभाग  के  महानिदेशक  ने  जो  नवीनतम  निदेश  जारी  किये  उनके  फलस्वरुप

 डाक  तथा  तार  कर्मचारियों  कौर  उनकी  यूनियनों  को  अपनी  शिकायतें  पेदा  करने  के  अधिकार  से  वंचित

 गया  है  ।  उससे  एक  गम्भीर  परिस्थिति  पैदा  हो  गई  खास  तौर  से  जब  कार्मिक  संघों  श्र  केन्द्रीय
 सेवाओं  के  सम्बन्धों  को  विनियमित  क  रने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  के  पुरःस्थापन  में  भ्रत्याधघिक

 विलम्ब  हो  रहा है
 ।

 लक  क  माना

 मूल  अंग्रेज़ी  में
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 विधेयक  के  पुरःस्थापन  में  होने  वाले  विलम्ब  को  आधार  ब्र नाकर  कोई  स्थगन  प्रस्ताव  नहीं

 रखा  जा  संकरता  |

 इस  सम्बन्ध  में  में  जानना  चाहुंगा  कि  कया  ऐसे  निदेश  जारी  किये  गये  हैं  जिनसे  कोंचा  रियों  को
 उनके  प्रतिनिधित्व  के  अधिकार  से  ब्रंच  क्रिया  गया  हो

 ?

 ott  तंगामणि  :  इस  महीने की  २१  तारीख  को  कर्मचारियों  की  यूनियनों  के  दो

 निधि--श्री  अं जने याल  कौर  श्री  राम  मुक्ति--माननीय  श्रम  उपमंत्री से  मिले  थे  ।  बाद  में  जब  उन्होंने

 माननीय  उपमंत्री  से  कलकत्ता  में  मिलने  की  पनमती  चाही  तो  उनको  बताया गया  कि  डाक  तथा  तार

 के  महानिदेशक  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  निदेश  जारी  कर  दिया  है  ।  यह  क्या  तरीका  है  कि  इन  दस

 महीनों में  भी  fer  परिषदों  को  गठन  की  कोई  भी  व्यवस्था  किसी  भी  स्तर  पर  नहीं  की  गई  है
 ?

 prem  महोदय  :  यह  तो  उस  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  नहीं  है  ।

 fat  त्यागी  :  क्या  वह  कम्युनिस्ट  यूनियन  है
 ?

 नहीं
 ? श्री  राजे  fag

 fat  श्री०  श्र०  डांगे  नगर-मध्य  इस  प्रकार  कर्मचारियों को  शिकायतें पेशा  करने  के

 अधिकार  से  वं  चित  किया  जा  रहा  है  ।  इतना  ही  नहीं  Ha  महा  निदेशक  ने  यहां  तक  निदेश  जारी  किये

 हैं  कि  यदि  कोई  समाचारपत्र  क्मेचारियों  की  शिकायतों  के  बारे  में  कोई  पत्र  या  समाचार  प्रकाशित  करे

 तो  डाक  तथा  तार  विभाग  के  सम्बन्धित  अधिकारी  उस  समाचारपत्र के  सम्पादक के  पास  जा  कर  पत्र

 लिखने  वाले  नाम  पूछें  ।  यदि  सम्पादक  नाम  बताने  में  आनाकानी  करे  तो  उस  से  कहा  जाये  कि  यह

 स्वस्थ  पत्रकारिता  के  हित  के  विरुद्ध  है  ।  इस  प्रकार  भ्र सम् तोष  प्रकट  करने  पर  भी  रोक  लगाई  जा  रही  है

 आर  कर्मचारियों  के  पीछे  खुफियागीरी  शरू  हो  रही  है  ।

 मेरे  पास  उस  निदेश  की  एक  प्रति  मौजूद  है  ।  वह  महा  निदेशक  के  कार्यालय से  नई  दिल्ली से

 २७  अरब  १९६१  को  जारी  किया  गया  था  ।  उस  की  संख्या  हैं--  ०-१/६०  एस०  कार

 बातों के  साथ  उसमें  यह  भी  कहा  गया  है  कि  अधि  कारियों  को  सम्पादकों  के  साथ  चतुराई से  पेश  जाना

 ‘atfet ।  हम  जानते  हैं  कि  इस  का  क्या  मतलब  होता  है  ।

 तथा  संचार  मंत्री  To  सच  तो  यह  है  कि  इन  यूनियनों  कौ

 मान्यता छीन  ली  गई  थी  ।  यह  गलत  है  कि  वे  यूनियनें  कम्युनिस्टों  द्वारा  नियंत्रित  नहीं  होतीं  ।  वे  पूरी

 तौर  से  कम्युनिस्टों के  हीਂ  नियंत्रण  में  हैं

 श्री  श्री०  wo
 श्री  राममूर्ति उस  के  एक  जिम्मेदार  अघिकारी  हैं  ।  उन  का  कम्यूनिज्म

 से  कोई  ताल्लुक ही  नहीं  ।

 डा०  प्  सुब्बरायन  मैं  इसे  स्वीकार नहीं  करता  |

 fren  महोदय
 :

 इस  से  बहस  नहीं  ।  मुख्य  बात  यह  है  कि  कर्मचारियों  को  शिकायतें
 पेश

 करने

 के  अधिकार  से  वंचित  किया  var  या  नही ं।

 डा०  प० सुब्बरायन :  अधिकार  से  वंचित  बिल्कुल  नहीं  किया  गया
 है  सिफ  इतना  किया

 गया  है  कि  वे  फंड रे रान  के  प्रतिनिधियों  की  हैसियत  से  नहीं  श्री  सकते
 ।

 वे  अपनी
 शिकायतें  को

 पेश  कर  सकते  हैं
 ।  हमारे  अधिकारी  तब  उन  की  बात  सुनेंगे  उस  पर

 कार्य
 aver  भी  करेंगे

 मल  अंग्रेजी  में
 557  (Ai)  1.50..-6
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 श्री  नाथपाई  :  एक  तरफ  तो  सरकार  ने  हमें  भ्राइवासन  दिया  था  कि

 के  मान्यता  प्राप्त  नेताओं  के  साथ  इस  प्रस्तावित  विधान  के  बारे  में  बातचीत  कीं  बातचीत  शुरू

 भी  हो  गई  थी  ।  दूसरी  ae  महानिदेशक  ने  उस  के  बिल्कुल  विपरीत  यह  निदेश  जारी  किया  है
 ।  समझ

 में  नहीं  माता  कि  सरकार  की  नीति  वास्तव  में  है  क्या  ?  यह  बड़ी  गम्भीर चीज
 सरकार  बातचीत

 करना भी  चाहती  या  नही ं।

 डा०  प०  सुब्बरायन  :  में  माननीय  सदस्य
 की

 चिन्ता  समझता  हुं
 |

 लेकिन  इस  सम्बन्ध  मे  हम
 न

 केवल  इतना  किया  है  कि  लोग  किस  यू  नियम  के  प्रतिनिधि  की  हैसियत  से  अपनी  व्यक्तिगत

 शिकायतें  लेकर झरा  सकते  हैं  ।  हम  मान्यता-हीन  यूनियनों  के  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  उन  को  मान्यता

 नहीं  देंगे  ।

 डा०  मेलजोल  :  मेरा  अपना  तो  यह  है  कि  हड़ताल  के  बाद  बनी  एक
 नई

 प
 नियम  के  प्रतिनिधियों  को  भी  अधिकारियों  से  मुलाकात  करने  की श्रीमती नहीं  दी  गई  है  ।

 प०  सुब्बरायन  :  कभी  हम  नई  यूनियनों  कौर  गेर-मान्यता  प्राप्त  पुरानी

 दोनों  ही  के  साथ  समान  बर्ताव  कर  रहे  हैं  ।  श्रभी  केवल  व्यक्तिगत  तौर  पर  शिकायतें पेश  की  जा  सकती

 हैं  ।

 राजे  सिंह  :  ऐसी  कोई  व्यवस्था  संविधि  में  नहीं  है  कि  हड़ताल  होनें  पर  किसी  यूनियन

 की  मान्यता  झपने  छिन  जायेगी  ।  फिर  भी  पिछले  दस  महीनों  से  मान्यता  छिन  जाने  के

 कर्मचारी  पपनीਂ  शिकायतें  प्राम  तरीके  से  भी  पेश  नहीं  कर  पाते  ।  कया  यही  लोकतांत्रिकता है

 गश्रष्यक्ष  महोदय  :  इस  तरह  इस  विषय  पर  मनमानी  की  अनुमति  नहीं
 दी

 जा

 सकती ॥

 इस  में  दो  प्रदान  हैं  ।  पहला  तो  यह  कि  उचित  शिकायतें  पेश  करने  से  रोकना  ।  दूसरा यह  कि
 यूनियनों  को  शिकायतें  पेश  करने  से  रोकना  |

 पहले  के  बारे  में  माननीय  मंत्री  बता  चुके  हैं  कि  वह  निदेश  उचित  शिकायतों  को  पेश  करने

 पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगाता  ।  इसके  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  जिस  यूनियन  की  मान्यता  छीनਂ

 ली  गई  उसके  प्रतिनिधियों  के  साथ  कोई  बात  नहीं  की  जायेगी  ।

 कोई  भी  कर्म  चारी  चाहे  तो  व्यक्तिगत  तौर  पर  अपनी  शिकायत  पेश  कर  सकता  है  |

 पत्रों  का  हवाला  श्री  डांगे  ने  जो  कहा  है  वह  इस  स्थगन  प्रस्ताव  का  विषय  नहीं  है  ।  इसलिये

 ae  संगत  नहीं  है  ।

 गेर-मान्यता  प्राप्त  यूनियनों  के  विषय  में  स्थगन-प्रस्ताव  रखने  की  श्रीमती  नहीं  दी  जा  सकती  +

 pat  नाथ  पाई  :
 array  विनिर्णय  सही  है  ।  लेकिन  एक  at  तो  बातचीत  चलाना  अझर

 दूसरी  दौर  ऐसे  निदेश  जारी  कहां  उचित  है  ?

 प०  सुब्बरायन :  में  यह  भी  बता  दूं  कि  श्री  डांगे  ने  जिनसे  मेरे  न  मिलने की  बात
 कही

 मेँ  उन--श्री  प्रंजनेयालू  कौर  श्री  राममूर्ति--से  व्यक्तिगत  रूप  में  मिल  चुका  हूं  ।

 गनी  श्री  श्र०  sit:  वे  उनसे  प्रतिनिधियों  की  हैसियत  से  निजी  तौर  पर  नागरिक

 की  हैसियत  से  मिले  हैं  ।:

 मूल  झंप्रेजी  में



 ६  QaaR  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना  ६३११

 भरा  Fo  :  कोई  नागरिक  एक  कर्मचारी  भी  तो  सकता  है  ।

 गश्रध्यक्ष  महोदय  स्पष्ट  है  कि  कर्मचारी  की  हैसियत  से  कोई  भी  जाकर
 बात

 कर
 सकता

 है  ।

 इस  पर  ai  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  लगया  गया  है  ।  इसलिये  में  इस  स्थगन-प्रस्ताव  की  अनुमति

 नहीं  देता  ।

 प्रविलम्बनीय  लोक-महत्त्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 उड़ीसा में  प्राथमिक स्कूलों  के  अध्यापकों  को  नोकरी से  निकालना

 चिंतामणि  पाणि ग्रहों  नियम  १९७  के  में  भ्रविलम्बनीप

 महत्व  के  निम्न  विषय  की  ग्राम  गी  ह  का  ध्यान  दिलता हूं  कौर  यह  प्रार्थना  करता हूं
 कि  वह

 उसके  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दे ं:

 उड़ीसा  के  पुरी  जिले  में  प्राथमिक  स्कूलों  के  लगभग  ३००  अध्यापकों  को  नौकरी  से

 निकालना  |

 दिक्षा  मंत्री  का०  ला०  राज्य-सरकार  से  प्राप्त  सूचना के  श्रतुसार

 इस  मामले  के  तथ्य  इस  प्रकार  हैं

 राज्य  सरकार  ने  द्वितीय  योजना  के  श्रन्तगंत  वर्ष  EKO  १  में  नये  safes  रेलों  के

 लिये  कौर  व्तेमान  स्कूलों  में  अधिक  संख्या  बढ़ाने  के  लिये  अध्यापकों  के  ३,५००  पद  मंजूर  किये  गये
 थे  ।  उनमें  से  पुरी  जिले  के  लिये  AR  पद  रखे  गये  थे  ।  उनमें ११७  जिला  बॉड  ११  नये

 कूलों  कौर  ८  वर्तमान  स्कूलों  के  लिये  झ्रावंटित  किये  गये  थे  ।  ec  पद  पुराने  स्कूलों  के  लिये

 q  |  जिला  बाड़  ११७  के  स्थान  पर  २२४  अध्यापक  भर्ती  कर  faa  बीजद  इसके  कि

 शिक्षा  निदेशक  ने  आवंटित  संख्या  से  अ्रघिक  अध्यापक  भर्ती  नਂ  करने  की  सलाह  उसे  दी  थी

 इतना  ही  जिला  बो  ने  उन  भ्रध्यापकों  की  भर्ती  सरकार  द्वारा  सहायता  प्राप्त  स्कूलों  के

 लिपे  की  थी  ।  जिला  बोड़े  द्वारा  प्रवर्धित  स्कूलों  के  लिये  नहीं  ।  इसलिये  उसमें  अनियमितता  थी  ।

 इसके  अतिरिक्त  भ्रध्यापकों  के  gare  में  भी  श्रनियसितता  बरती  गई  थी  ।  वह  चुनाव-समिति

 द्वारा  नहीं  किया  गया  जेसी  कि  प्रक्रिया  सरकार  की  रहती  है  |

 बाद  में  जब
 जिला  बोंडे  भंग  कर  दिये  तो  जिला  बोर्ड  द्वारा  प्रवर्धित  सभी  सकल

 के
 शिक्षा  विभाग  के  अ्रधीन  at  गये  ।  तब  दिक्षा  निदेशक ने  उन  २२४  शभ्रध्यापकों  की  ग्रनघिकृत

 नियुक्तियों  को  रह  कर  ate  चुनाव-समिति  ने  जिन  €८  अध्यापकों  की  नियुक्त  की  सिफारिश
 की  उनकी  नियुक्ति  के  area  दे  दिये  गये  ।

 फिर  भी  चुनाव-समित  को  भ्र घि कार  रहेगा  कि  जिन  अध्यापकों  की  नियुइक्तयां  रद्द  की  गई

 हैं  उपयुक्त  होने  वर्ष  FRE 2-F2  में  नियत  कर  सकेगी  ।

 सामन्त  बिहार  :  उन  भ्रध्यापकों ने  जिल  की  सेवा  कितने  काल
 तक

 की  थी ?
 ee

 fiat  wit  में



 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र ६३१२  बधवार  २६  PER १

 डा०  कण  ला०  श्रीमाली  :  मेरे  पास  इसकी  कोई  सूचना  नहीं  है

 pat  चितामणि  पाणि ग्र हो  :  शिक्षा  निदेशक  ने  उनको  श्राइवासन दिया  है  कि  उनको  पुनः

 नियुक्त  कर  दिया  जायेगा  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  माननीय  मंत्री  इस  मामले  पर  विचार करें  ।

 १डा०  का०  ato  श्रीमाली  :  बताया  जा  चुका  है  कि  चुनाव  समिति  उस  पर  सहानुभूतिपूर्वक

 विचार  करेगी  ।  यदि  वे  उपयुक्त  पाये  तो  स्वस्य  ही  पुनः  नियुक्त  किये  जा  क्यों
 कि

 उड़ीसा  में  शिक्षा  का  काफी  प्रसार  हो  रहा  है  ।

 ee कण

 सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 पाकिस्तानी  विमान  द्वारा  भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में  घुस  खाने  के  वारे  में  वक्तव्य

 प्रतिरक्षा  मंत्री  के  सभा  सचिव  फतह सिंह  राव  :  मैं  श्री  कृष्ण  मेनन

 की  are  से  १३  अप्रेल  १९६१  को  पुछ  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  १४८२  के  भ्रतुपुरक  प्रश्नों  के

 उत्तर  केवल  में  दिये  गये  ग्रा इवा सन  के  श्रीनगर  पा  कितनी  विमान  द्वारा
 भारतीय  राज्य  क्षेत्र  में

 घूस  तराने  के  बारे  में  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखता हूं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--२८६१/६१]

 मंत्रालय  म  राज्य  मंत्री  मैं  उडीसा  राज्य  के  संबंध  में  राष्ट्रपति

 द्वारा  जारी  की  गई  दिनांक  २५  फरवरी  १९६१  की  उद्घोषणा  के  खंड  (४)  के  साथ  पा  रिट

 उड़ाता  जिला  परिषद्  PERE  की  धारा  ५७  की  उप-वारा  (३)  कै  श्रन्तगंत  उड़ीसा

 सरकर  निकालीं  गई  निम्नलिखित  भ्रधिसुचनाओं  की  एकएक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता
 हूँ

 दिनांक  ३  १६६०  के  उड़ीसा  गजट  में  प्रकाशित  अधिसूचना  संख्या  R9otR

 जिसमें  उड़ीसा  जिला  परिषद्  का  निर्वाचन  संबंधी  विवादों
 को

 निबटाना  ग्रोवर  सदस्यों  की  अन हूँ ता  के  बारे  में  निश्चय  )  १९६६१  दिये  डन

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या
 एल०  टी०--२८६२/६ १|

 उ
 उड़ो साँ  जिला  परिषद  का  संचालन  निर्वाचन  संबंधी  विवादों  को  निबटाना

 भ्र  सदस्यों  की  अनीता  के  बारे  में  निश्चय  )  १९६०  में  कुछ  संशोधन  करने

 बाली  दिनांक  ७  १९६१  के  उड़ीसा  गजट  में  प्रका  शित  अधिसूचना  संख्या

 ¥3~TZo  पी  ०

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  Fto——35h3/E2]

 उड़ीसा  जिला  परिषद  का  संचालन  निर्वाचन  संबंधी  विवादों  को  निबटाना

 श्र  सदस्यों  की  ग्राहकता  के  बारे  में  १९६०  में  कुछ  संशोधन  करने

 वाली  दिनांक  २८  eRe,  के  उड़ीसा  गजट  में  प्रकाशित  श्रषिसुचना  संख्या

 प्र  जेड०  पी०

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--र८९४/६१]

 अंग्रेजो  में



 ६  बच्चा  १८८३  समिति के  लिये  निर्वाचन  ६्द्श्दे

 दिनांक  १८  PERL  के
 उडीसा  गजट

 में  प्रकाशित  संख्या  २४  ३-

 पी०  एल---जेपी  जिसमें  उड़ीसा  जिला  परिषद्
 -

 संचालन  REYo  दियें  हुये  हैं  ।

 में  रखी  गयी  ।  देखिए  संख्या  geo  टी०--२८९४५/६१]

 अखिल  भारतीय  सेवायें  VEX  की  धार  ३  की  39-GTTT  (२)  के  श्रन्तगंत

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  )  १४४५४  की  अनुसूची  ३  में  कुछ  संशोधन  करने  वाली  दिनांक

 १ अ्रप्रल  ERR  की  भ्र धि सुचना  संख्या  जी  ०  एस०  करार  ४१८  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता

 पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०--२८९६६/६१]

 समूद्र  सीमा  शुल्क  अघिनियम  EAC  wie  बैंकिंग  समवाय  श्राधनियम  VUE  के  श्राइन  ध्रेधिसुचनायें

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :  में  समूद्र  सीमा शल्क  १८७८  की  धारा

 VIF  की  उप  (४)'  के  श्रन्तंगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  सभा  पटल  पर

 रखता हूं
 दिनांक  १४  १९६१  कीं  जी०  एस०  कार  ५२०

 दिनांक १४  PERL BH Flo की  जी०  एस०  ग्राम  ५२१

 दिनांक  १४  १६६१  की  जी०  एस०  अनार  ५२२

 दिनांक  १४५  १९६१  की  जी०  एस०  कार  ५२३

 पुस्तकालय  में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी०--२८९६७/६१]

 बेकिंग  कम्पनीज  १९४९  की  धारा  ४५  की  उप  धारा  (११)  के  अंतगर्त  दिनांक

 १४  १९६१  की  अधिसूचना संख्या  एस  lo  ८५८  में  प्रकाशित  बैंक  ग्राफ  केरल  लिमिटेड  के

 पुननिर्माण  भर  उसके  कंनड  बैंक  लिमिटेड  के  साथ  मिंलाये  जाने  की  योजना  की  एक  प्रति

 में  रखी  गयी  ।  देखिये  संख्या  एल०  ठी०--२८६८/६१)

 गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चौरासीवाँ  प्रतिवेदन

 में  गर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी सरदार
 हुक्म

 fag  :
 समिति का  चे

 चौरासीवाँ  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं
 |

 समिति  के  लिये  निवासी

 भारतीय  खान  सकल  की  प्रशासन  परिषद

 श्रनुसंघान  wt  वैज्ञानिक  सांस्कृतिक  कार्य  मंत्री  हुमायूँ  में  प्रस्ताव

 करता
 हु

 :

 site  ईधन  मंत्रालय  के  समय-समय
 पर  संचित  दिनांक  cars

 के  संकल्प  संख्या  RW  (2) /Ko-8
 की  इंडिका  ४  और

 ५  के  अनुसरण
 —  —————

 मूल  ana में



 RAY  उड़ीसा  की  श्रतुदानों  की  मांगें  २६  १९६१

 में  लोक-सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  कि  were  निदेश  इंडियन  स्कूल

 धनबाद  की  अ्रघिष्ठातु  परिषद  के  सदस्य
 के

 रूप  में  काम
 करने

 के

 way  में  से  एक  सदस्य  चुनें  ।''

 श्रष्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  ह््भ्ना
 ।

 वावा

 राष्ट्रीय  एटलस  कौर  भौगोलिक  नामों  का  सलाहकार  बोड़

 वैज्ञानिक  sada  att  सांस्कृतिक  ert  उपमंत्री  स०  मो०  :

 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  कौर  सांस्कृतिक  कायें  मंत्रालय  के  दिनांक  २३  १९६१

 के  संकल्प  संख्या  Tho  १५/२२६/६०-एस  २  की  कंडिका  १(२०)  के  अ्रनुसरण

 लोक-सभा  के  ऐसी  रीति  से  जैसे  कि  emer  निदेश  राष्ट्रीय  एटलस

 ate  भौगोलिक  नामों  सम्बन्धी  सलाहकार  बोर्ड  के  सदस्य  के  रूप  सरकारी

 गजट  में  श्रघिसूचित  की  जाने  वाली  तिथि  से  आरम्भ  होने  वाली  प्रवीण  के  लिये

 उक्त  संकल्पों  के  अरन्य  उपबन्धों  के  अधीन  काम  करने  के  लिये  में  से  दो

 सदस्य  चुनें  ।'

 महोदय  द्वारा  संकल्प  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  सुग्रा  ।

 डीसा  की  भ्रनुदानों  की  १९६  १-६२

 अध्यक्ष  महोदय :  सभा  उड़ीसा  राज्य  की  १९६१-९२  की  अनुदानों की  मांगों  पर

 चर्चा  करेगी  ।  श्री  ब०  रा०  भगत  झपना  भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 वित्त  उपमंत्री  ब०  रा०  :
 श्री  पाणिग्रहण  ने  कल  ३००  प्राथमिक  स्कूलों  के

 भ्रघ्यापकों  के  हटाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  एक  ध्यान  दिलाओ  प्रस्ताव  भी  रखा  था  ।  शिक्षा  मंत्री  उसका

 उत्तर  दे  चुके  हैं  मैं  उसका  उल्लेख  नहीं  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  माननीय  सदस्य  की  बातों  से  यह  ज्ञात  हो  रहा  था  कि  योजना  के  लिये  रखी  गयी  सारी  राशि

 धो जने तर  कार्यों  में  व्यय  हो  रही  है  ।  उन्होंने  कहा  कि  प्रथम  वर्ष  के  लिये  निश्चित  कुल  २५  करोड़
 रुपये की  राशि  से  १७  करोड़  रुपये  जिला  प्रशासन  इत्यादि  में  व्यय  होंगे  ।  निसंदेह

 योजनेतर  कार्यों  में  उक्त  राशि  व्यय  की  तथापि  यह  राशि  बजट  की  कुल  राशि  का

 है  जो  कि  co  से  €३  करोड़  के  बीच  में  है  ।  २५  करोड़  रुपये  तीसरी  योजना  के  पहिले  वर्ष  में

 केवल  विकास  कार्यों  के  लिये  व्यय  होंगे  ।  यह  व्यय  सहकार  उद्योग  तथा
 शिक्षा  इत्यादि  में  किया  जायेगा  ।

 असैनिक  प्रशासन  में  जो  व्यय  किया  जायेगा  वह  कुल  व्यय  का  १३  या  १४  प्रतिशत  होगा  ।

 aa  राज्यों

 की  तुलना  में  यह  व्यय  बहुत  afar  नहीं
 है  ।

 मु  wait  में



 देश %  १८८३  उड़ीसा  की  श्रनुदानो  की  मांगें

 इसमें  संदेह  नहीं  कि  राज्यों  में  डाक्टरों  site  इंजीनियरों  की  कमी  है
 ।  तथापि सभी  राज्यों

 में  सामान्यतः  यही  स्थिति  है  ।  हमारी  श्रथंव्यवस्था  को  जैसे  जैसे  गति  मिलती  जायेंगी  वैसे  वैसे

 यह  कमी  शौर  भी  अधिक  महसूस  होती  जायेगी  ।  इसमें  संदेह  नहीं  कि  उड़ीसा  भारत  के  पिछड़े

 राज्यों में  से  एक  है  ।  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  तीसरी  योजना  के  दौरान  इन  क्षेत्रों  के  विकास

 का  प्रयत्न किया  जाये

 जहां  तक  मैडीकल  कालेज  का  सम्बन्ध  है  एस०  सी ०  बी०  बैडीकल  कालेज  की  क्षमता  ५०  से

 बढ़ा  कर  १५०  कर  दी  गयी  है  ।  बरला  में  एक  दूसरा  मेडीकल  कालेज  खोल  दिया  गया  जिसकी

 क्षमता  १००  है  ।  यह  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  के  दूसरे  वर्ष  तक  तयार  हो  जायेगा  ।  यह  निश्चय

 किया  गया  है  कि  तीसरी  योजना  में  एक  ara  कालेज  का  उपबंध  किया  जाये  ।  इस  प्रकार  तीनों

 मैडीकल  कालेजों  की  प्रवेश  क्षमता  ३००  हो  जायेगी  ।  तथापि  हम  डाक्टरों  की  कमी  को

 सूरा  करने  के  लिये  ३००  डाक्टरों  को  पश्चिम  बंगाल  से  वार्ता  कर  रहे  हैं  ।

 जहां तक  उत्कल  विश्वविद्यालय का  सम्बन्ध है  विश्व  विद्यालय  की  परीक्षा त्न ों  में  व्यतिक्रम

 हुआ  तथापि  सभा  को  जानना  चाहिये  कि  विश्वविद्यालय  एक  निगमित  संस्था है

 सरकार  उसके  प्रतिदिन  के  प्रशासन  में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकती  है  ।  सरकार  का  ध्यान  इस  जोर

 केन्द्रित  किया  गया  हैं  ate  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ।

 जहां  तक  भारत  सेवक  समाज  का  सम्बन्ध  है  में  विशेष  मामलों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  कह

 सकता हूं  ।  मैं  माननीय  सदस्य  द्वारा  कहीं  गयी  बातों  की  भारत  सेवक  समाज  के  केन्द्रीय

 अधिकारियों  का  ध्यान  झ्राकर्षित  करूंगा  ।  मैं  उनके  दिमाग  से  यह  भ्रान्ति  दूर  कर  देना  चाहता  हूं

 कि  भारत  सेवक  समाज  के  का  परीक्षण  नहीं  होता  है  ।  भारत  सेवक  समाज  के

 परीक्षक  इसके  अतिरिक्त  वे  जो  परियोजनायें  या  शिविर  इत्यादि  wat  हाथ  में  लेते  हैं  उनके

 निमित  दिये  गये  धन  का  विभागीय  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  परीक्षण  किया  जाता  है  ।  भारत  सेवक

 समाज  एक  गैर  सरकारी  संस्था  है  तथापि  मैं  इन  बातों  की  भोर  भारत  सेवक  समाज  के  केन्द्रीय
 अधिकारियों का  ध्यान  आकर्षित  करूंगा

 पिछले  सत्र  में  गांव  की  पुलिस  के  वेतन  क्रमों  में  वृद्धि  करने  के  लिये  कोई  भ्र नू पूरक  मांग  नहीं

 रखी  गयी  ।  इस  बजट  में  गांव  की  पुलिस  को  १४५  रु०  माहवार  के  हिसाब  से  उनके  लिये  २७  लाख

 रुपये  का  उपबंध  किया  गया  है  ।  इन  चौकीदारों  को  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  विभिन्न  दरों  से

 वेतन  मिल  रहा  था  भूतपूर्व  रियासतों  में  इनके  पास  जागीरें  थीं  ।  wa  इनके  वेतन  का  विनियमन

 कर  दिया  गया  है  भ्र  गांव  के  चौकीदारों  को  १५  रु०  मासिक  के  हिसाब  से  वेतन  दिया  जाता  है  ।

 ये  पूरे  समय  कार्य  करने  वाले  कमेंचारी  नहीं  होते  हैं  ।  ये  विभागातिरिक्त गांव  के  डाकियों  की  तरह

 होते  जिन्हें  सामान्य  डाकियों  से  कम  वेतन  दिया  जाता  उनकी  नौकरी  की  शर्तें  भिन्न  होती  हैं  ।

 वें  घर  में  रह  कर  ही  गांव  का  काम  करते  हैं  तथा  wey  काम  भी  कर  सकते  हैं  ।  यदि

 माननीय  सदस्य  यह  चाहते  हैं  कि  उनको  पुरे  समय  काम  करने  वाला  कर्मचारी  बनाया  जाये  तथा  उनके
 वेतन

 में  वृद्धि  की  तो  इस  oer  पर  पृथक  रूप  से  विचार  किया  जा  सकता  है  ।  जब  देश  की

 सम्पत्ति  में  वृद्धि  होगी  तब  उनके  वेतन  में  भी  वृद्धि  की  जा  सकती  है  ।

 उन्होंने  मुफस्सिल  अस्पतालों  कौर  डिस्पेंसरियों  का  प्रदान  उठाया  है  ।  उन्होंने  कहा  है  कि

 यद्यपि  श्रषिकारियों  के  वेतन  ate  भत्ते  इत्यादि  के  लिये  ५६  लाख  रुपये  का  उपबन्ध  है  तथापि

 जियों  इत्यादि  के  लिये  केवल  ६९००  रु०  का  उपबंध  किया  गया  है  ।  सच्चाई  यह  है  कि
 ५६  लाख

 रुपये  में  से  केवल  २७  लाख  रुपये  कर्मचारियों  के  वेतन  कौर  भत्ते  के  लिये  ज  श्रीमतियों

 तथा  डाक्टरी  उपकरणों के  लिये  हैं  ।
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 उन्होंने  निधि  जांच  समिति  भी  किया  हैं  ।  यह  कहना  कि  उसके

 आवेदन  उपेक्षा  की  जा  रही  ।  है  कि  सरकार  ने  लोक  समिति

 के  प्रतिवेदन  को  क्रियान्वित  नहीं  किया  है  ।  समिति ने  ८३८  परियोजनाओं के  सम्बन्ध  प्रतिवेदन

 दिया है  ।

 जांच  हुई  शौर
 fo  २  मामलों  में  कार्यवाही  की  गयी

 ।  ५४  गज़ेटेड
 और

 oy
 अन्य

 अधिकारियों

 के  विरुद्ध  कार्यवाही की  गयी  ।  परन्तु  हमें  इस  दिशा  में  सब  बातों  की  देख  भाल  करनीਂ  होती  है

 इसलिए समय  लगता  है  अधिकारियों को  अपनी  सफाई  देने  का  भी  तो  अवसर  देनाਂ  होताਂ  है  ।

 अतः  यह  कहना  गलत  है  कि  सरकार  कुछ  नहीं  कर  सरकार  इस  दिशा  में  बड़ीਂ  कड़ीਂ  कार्यवाही

 कर  रही है  ।  इस  समय  कुछ  प्रकाशित  करना  तो  ठीक  नहीं  परन्तु  यह  बताया जा  सकता  है  कि

 किसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही हुई  |

 यह  बात  भी  की  जा  रही  है  कि  उड़ीसा  में  राजस्वਂ  बोड़  के  अ्रधिकारी बहुत  वेतनਂ  ले

 रहें  यह  बात  नितान्त  निराधार  है  ।  इस  के  इससे  पूर्व  तीन  सदस्य  थे  जब  कि  ae

 केवल  एक  ही  है  ।  कंटक  के  मेडीकल  कालिज  की  स्थिति  भी  लगभग  वैसी  ही  है  ।  यहँ  कहना

 गलत  है  कि  इस  दिशा  में  कुछ  नहीं  हो  रहा  ।  कालिज  के  कार्यकलाप  की  जांच  हो  रही  है  ।  लेखे

 की  जांच  करने  के  लिए  लेखा  परीक्षक नियुक्त  कर  दिये  गयें हैं  ।  अस्पताल की  भी  जांच  की

 जा  रही है

 एक  यह  भी  बात  कही  गयी  है  कि  किसानों  को  जो  कर्ज  दिया  जाता  वहःवसूल किया
 जाता  |  यह  भी  गलत  बात  है  ।  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हुं  कि  किसानों  सें  जो  ऋण  वसूल

 किये  जाते  हैं  उन्हें  भारत  सरकार  ने  बट्टे  खाते  में  नहीं  डाला  है  ।  प्राइमरी स्कूल  के  श्रष्यापकों  के

 लिये  भी  राज्य  प्राइमरी  शिक्षा  समिति  विचार  कर  रही  है  ।  तीसरी  योजना  के  श्रन्तंगंतਂ  प्राइमरी

 शिक्षक  नियुक्त  होने  वालों  को  लाभ  प्राप्त  होगा  ।  यह  मैंनें  बता  हीं  दिया  थाਂ  कि  ग्राम  के  पहरेदार

 का  वेतन  १५  रुपये है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदानਂ  के  लिये  तथा  श्रेणीकृत हुये

 रिव्यू  महोदय  पीठासीन

 श्रेय  महोदय  दवारा  उड़ीसा  राय  व्यय  सम्बन्धी  श्रमदान  की  निम्नलिखित  मांगें  मतदान

 लिए  रखी  गयी  तथा  स्वीकृत  हुई :

 मांग  शिक्षक  राशि

 सख्या

 रुपयें

 g  निर्वाचन  कौर
 गह

 fran  सम्बन्धी  अन्य  व्यय  ३३,३८९  ov

 जेलें  २१,१३,१७१

 पुलिस  १,६२,२  १५,३९१

 योजना  कौर  सामान्य  तथा  राजनीतिक  atc  सेवा  विभागों

 सम्बन्धी  व्यय  '४०,०१,५८६1७

 सामुदायिक  विकास  परियोजनायें  q¥,e  %, Row
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 माग  दीपक  रानी

 सख्या

 नदी  घाटी  विकास  23,€0,50%9

 विस्थापित  व्यक्तियों  पर  व्यय  R¥,oo0o

 स्टाम्प  °  BO,  AR

 रस  निक  सचिवालय  कौर  वित्त  विभाग  सम्बन्धी  अन्य

 व्यय  ६०, 5X  े

 Yo  निवृति-वेतन  २४,  ५३,६७४

 न  शिक्षा  विभाग  सम्बन्धी  व्यय  प  9k  ३७

 १२  १९,  85,208

 शद  Ta  R, 48,20, RGR

 न  उत्पादन-शुल्क  १७,  १,०७६

 पंजीयन १५  क  05,028

 १६  जिलों  प्रशासन  ae  राजस्व  विभाग  सम्बन्धी  अरन्य  व्यय  Ve  2¥,\9190

 १७  उद्योग  विभाग  संम्बन्धी व्यय  8190,  ण्  ३०१

 कप  ww  तथा  त्र  न्यायालय  afte  विधि  विभाग  सम्बन्धी  ay

 व्यय  .  दे  डि  GEE

 re  लेखन-सामग्री  भ्र ौर  छपाई  तथा  वाणिज्य  विंभांगं  संम्बन्धी  अन्य

 व्यय  GRo

 Qo  श्रम  और  उत् प्रवास  are  नियोजन  संगठन  ¥G,F0,288

 २१  ख़ादिम  जाति  तथा  are  कल्याण  विभाग  £,€8,0  L,SX9

 मेरे  चिकित्सा  तथा  स्वास्थ्य  विभाग  सम्बन्धी  ser  व्यय  2,86,  Ro, X93

 RR  लोक  स्वास्थ्य  ६  १०,३८२

 २४  सिचाई  ५.६ दे  १८,१४५

 २५  satan  निर्माण-किये  ५५४,१६,९६७

 २६  राज्य  विधान-मण्डल  a  CLK

 Sat)  सार्वजनिक  ए  ee

 निम  विभाग सम्बन्धी  अन्य  व्यय  Yo,  WSjVRS

 विद्युत  योजनायें  Ros  Vos
 गप

 २६  गाड़ियों पर  कर
 22,00  8७९२

 १,०  ०,५८२  Zod
 ३०  परिवहन  योजनायें

 2,  q  oe  Re&9

 डे१  वन
 BERR  VRE

 गेरे  मीन-क्षेत्र
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 area

 सख्या

 दैरे  सहकारिता  *  2,55,  १२

 स्थानीय  निकायों  को  अ्रंशदान  23,05, 2k

 ह क  पशु-पालन  ov  GYR २

 ऐ  जन-सम्यक  PKR  १

 ै  ७  कुकी  2,25, 80,484

 as  संभरण  विभाग  १८,  29, Soo

 Rk  हीरा कुड  बांध  परियोजना  ई  yo  ०,000

 Yo  सामाजिक  विकास  परियोजनाओं  २२००  000

 श  स्थानीय  सरकारी  नौकरों  शादी  को  ऋण  8,83, 98, ERE

 २  जमींदारी  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिये  प्रति  और  राजस्व  विभाग

 सम्बन्धी प्रत्य  व्यय  \9¥,G0,000

 5.0  mente  से  बाहर  की  विद्युत  योजनायें  site  निर्माण  विभाग

 सम्बन्धी  ग्न्य  व्यय  १३,  Q¥,G0, RAR ५४  र

 YG,  २३,६३१ कृषि  सम्बन्धी  सुधार  चो

 wy  सरकार  द्वारा  व्यापार  की  राज्य  योजनायें  र२,४४,९  ५,८७०

 ड  सड़क  परिवहन  योजनायें  2,419,000

 ४७  लोक  स्वास्थ्य  पर  पूंजी  व्यय  स्वास्थ्य  nn एस०  जी० )

 विभाग  सम्बन्धी  सैनिक  निर्माण-कार्य  का  पूंजीगत
 लेखा  क  २८,३  ४,०००

 प  प्रौद्योगिक  विकास  पर  पूंजीगत  व्यय  RRS, SRK

 ve  Gv¥,000 पत्तनों  )  पर  पूंजीगत  व्यय

 Yo  पत्तनों  पर  पूंजीगत  व्यय  ६८,  Ve, Fo

 भ्१  सहायता  प्राप्त  औद्योगिक  गृह-निर्माण योजना  219,000

 भ्  गह  विभाग  सम्बन्धी  अन्य  कार्यों  का  पूंजीगत  लेखा  3,08,  द्

 ves  वनों  पर  पंजीगत व्यय  88,0¥,2Xo

 र्र्  विकास  )  विभाग  सम्बन्धी प्  जीगत  व्यय  १५,६  ३,०००

 BAC  विकास  विभाग  सम्बन्धी  पूंजीगत  व्यय  ६,३  2Y¥,c00

 4s  योजना  कौर  समन्वय  विभाग  सम्बन्धी  अन्य
 निर्माण-कार्यों का  प  जीगत  लेखा  शू, 5७,०००

 fo  सैनिक  निर्माण-कार्यों  का  प  जगत  लेखा  UFR  VERILY
 ee
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 पण्य  )  विधेयक

 fare  तथा  कृषि  मंत्री
 स०

 का०  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 अत्यावय्यक पण्य झ्रधिनियम पण्य  अधिनियम  १९४४  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार किया  जाय  ह

 इस  मामले  में  मेरा  निवेदन  है  कि  मूल  भ्रधघिनियम  का  साधारण  उल्लंघन  करने  पर  यदि  लाइसेंस
 धारी का  लाइसेंस  रद  कर  दिया  जाता  है  उसे  लम्बित  कर  दिया  जाता  है  ।  इससे  उन  पर  भारी

 जुर्माने भी  होते  हैं  श्र  उन्हें  कई  दंड  भी  दिये  जाते  हैं  ।  इससे  उपभोक्ताओं  को  भी  काफी

 नाइयों  का  सामना  करना  पड़ता  है  ।

 कुछ  वर्षों  के  qa  से  पता  लगा  है  कि  मूल  अधिनियम  के  दंड  सम्बन्धी  उपबन्धों  में  साधारण

 भूल  करने  वाले  लाइसेंसधारियों  के  लिए  कोई  साधारण  से  दंड  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  है  ।  विचार

 यह  है  कि  लाइसेन्स  की  दस्तों  को  समुचित  ढंग  से  पालन  करवाने  के  लिए  लाइसेंसधारियों से  कुछ

 नकद  जमानत  कराई  जाय  कौर  शर्तों  के  समुचित  रूप  से
 न

 पालन  करने  की  अवस्था  में  उस
 जमानत

 को  जब्त  कर  लिया  जाये  |

 pat  त्यागी  :  में  इस  विधान  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  इतना  ही  स्पष्टीकरण

 चाहता  हूं  कि  सरकार  बताये  कि  क्या  कोई  चक्की  लगाने  के  लिए  परमिट  लेना  जरूरी  होता  है
 ?

 श्री  ware  सिह  :  अध्यक्ष  ऊपर  से  देखने  में  जो  संशोधन  मन्त्री

 महोदय  चाहते  हैं  बहुत  ही  सावा  सा  मालूम  पड़ता  किन्तु  यदि  इसें  शियल  कमो  डीटीओ  ऐक्ट  QEUY

 को  धारा  २  को  हम  जिसमें  इसें  शियल  कमो  डिटीज़  की  परिभाषा  की  गयी  तो  उससे  पता  चलता

 है  कि  ag  संशोधन  इतना  सीधा  नहीं  है  जितना  स्त्री  महोदय  इसे  बताना  चाहते  हैं  ।

 मेरे  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  इसें  शियल  कम्पोडिटीज  एक्ट  PEYY  की  धारा  र  में  सिर्फ  गेहूं
 या  गेहूं  से  बनी  चीजों  का  ही  सम्बन्ध  नहीं  इनके  अलावा  और  भी  बहुत  सी  चीजें  जाति  हैं  जो  कि

 हिन्दुस्तान  की  वर्तमान  तय  व्यवस्था  की  पष्ठभूसि,में  काफी  महत्वपूर्ण  खास  तौर  से  शअ्राइरन

 श्र  पैट्रोलियम  wie  पैट्रोलियम  प्रोडक्ट्स  ऐसी  चीजें  हैं  जिन  पर  हमें  सोचना  पड़ेगा  कि

 सेंस  से  नगर  इनका  वितरण  होता है  भ्र ौर  उस  वितरण  में  हम  इस  तरीके  की  शर्तें  जोड़ते  हैं  जो  शर्ते

 कि  मन्त्री  महोदय  इस  संशोधन  द्वारा  जोड़ना  चाहते  तो  कहीं  इन  चीजों  के  वितरण  में  ढिलाई  तो

 नहीं  झरा  जाएगी  ।  गर  इस  संशोधन  का  मतलब  सिंह  इतना  ही  है  कि  इस  संशोधन  के  बाद  जो

 वितरक  होंगे  उनसे  अगर  a tafanet  या  माइनर  श्रीराम  होंगे  तो  fan  उनके  डिपाजिट  जब्त  करने

 की  व्यवस्था  तब  तो  में  समझता हुं  कि  यह  एक  अच्छी  बात  लेकिन  इस  बिल  में  कहीं  ऐसा

 नहीं  मालूम  गड़ ताकि कि  जब  इस  पर  असल  होगा  तो  कौन  से  मसले  ऐसे  होंगे  जिनमें  कि  यह  डिपाजिट

 ग्यात  जमानत  जब्त  कर  ली  जायगी  कौन  से  ऐसे  मसले  होंगे  जिनमें  कि  सरकार  को  मु  कदा
 चलाने  की  जरूरत  पड़ेगी  ?

 जब
 हम  इस  कानून को  यहां  पास  कर  रहे  हैं  तो  इसके  पास  होने

 से  पहले

 सरकार  की  तरफ  से  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  होना  आवश्यक  है  कि  किस  क्षेत्र  में  डिपाजिट  की  जब्ती

 की  व्यवस्था  होगी  कौर  कौन  से  मामले  होंगे  जिनमें  डिपाजिट  जब्त  की  जायगी  कौर  कौन  से  मामले

 ऐसे  होंगे  जिनमें  कि  मुकदमा  चलाना  आवश्यक  होगा  |

 में  यह  बात  मानता हूं  कि  अगर  बहुत ही  हलके  प्रकार  के  अपराध  हों  तो  उनमें  fear  fate  को
 जब्त

 देखते हैं  कि  बहुत से करने  से  काम  चल  सकता  है  लेकिन  जब  हम  क्रमश  के  दायरे  में  जाते  हैं
 तब  यह

 वि सरकारी
 कानूनों  की  भावना  काफी  अच्छी  होती  उनका  लक्ष्य  सुन्दर  होता  है

 लेकिन गन
 उनको

 मल  stat  में
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 ब्रज राज

 में  लाने  में  सरकारी  मशीनरी  aga  ही  गड़बड़  कर  दिया  करती  हैं  ।'  ears  हमें  यंह  स्पष्ट  करना

 होगा कि  जहां  लाइसेंस  ae  परमिट  देने  के  लिये  जमानत  ली  जाती है  वह  कौनसे  उल्लंघन  पर  जमानत

 जब्त  होगो  झर  किस  प्रकार  के  उल्लंघन  पर  कानूनी  तरीके  से  उसमें  मुकदमा  चलाया  जायगा
 ?

 यदि

 यह  खोज  स्पष्ट  नहीं
 की

 जाती  है  तो  मैं  समझता  हूं  कि  इस  संशोधन
 का  जो  उद्देश्य  है  वह  व्यर्थ

 हो

 जायेगा  |  जो
 उद्देश्य  हम  इस  संशोधन  से  हल  करना  चाहते  हैं  वह  पूरा  नहीं  होगा

 |
 इसलिये  दह

 स्पष्ट

 होना  चा हिंदी  कि  कौन  से  मामले  इस  तरह  के  होंगें  जिनमें  परमिट  की  कौन  सी  शर्तो  प्रौढ़
 लाइसेंस

 की

 कौन  सी  cat  के  उल्लंघन  पर  जमानत  जब्त  होगी  और  कौन  सी  शर्तों  के  उल्लंघन  करने  पर  हम

 मिट को  ही  कैंसिल कर  लाइसेंस  को  ही  केंसिल कर  देंगे  ।  कौन  से  ऐसे  मामले  होंगे  जिनमें  हमें

 मुकदमा चलाने  की  जरूरत  पड़ेगी  |  यदि  इंस  तरह  को  स्पष्टीकरण  नहीं  कियां  जाता  हैं  तो  नीति  जा  यह

 हो  सकता  है  किं  जौं  अफसरों  इसको  श्रीमंत  में  लाते  हैं  वे  प्रश्नों  विवेक  पर  चाहीं  तो  परमिट
 कौ  कै  सिल

 करें  कौर  चाहें  तों  ज़माने  को  जब्त  करने  कीਂ  व्यवस्था  करें  ।

 एक  दूसरी  खोज  भी  है  जिस  पर  कि  सरकार  का  ध्यान  जाना  आवश्यक है  और  वह  यह  है
 कि

 किन्हीं  छु।ट  मामलों  में  जहां  परमिट  या  लाइसेंस  देना  हो  वहां  पर  कोई  ऐसी  शर्ते  न  जोड़  दी  जाय

 कि  हजार  रुपया  या  दो  हजार  रुपया  डिपाजिट  का  देना  पड़ेगा  |  श्रब  अगर  कोई  छोटी  सी  गल्ले  की  दुकान

 करना  चाहता  है  तो  उस  गल्ले  की  दुकान  के  लि  एक  शर्ते  यह  रख  दें  कि  हजार  रुपया  उसे  जमा  कराना

 झाषश्यक  होगा
 ।
 अब

 इस
 तरह

 की  दात  उन
 छोटे  डीलर्स  कौर  जो  दुकान  करने  वाले

 उनक
 वास्ते

 बहुत  wf  नाई पदा  कर  देगी  ।  इसलिये  इस  चीज  का  भी  ध्यान  रखना  चा  हियेकिजिन लोंगों
 की  सुविधा

 के  लिये  इस  कानून  को  बनाया  जा  रहा  इसके  कमल  होने  से  उनके  रास्ते  में  कोई  रुकावटें  कौर  कोई

 af  नाइयों न  गायें  ।  में  समझता  हूं  कि  चूंकि  इस  ary  के  ढारा  हमारी  wat  इस

 अधिकार  को  ले  रही  हैरत  इस  afer  का  oa  वह  प्रयोग  करेगी  तब  फिर

 पालियामेंट  के  बीच  में  ताने  की  जरूरत  नहीं  होगी  ।  पालि यं मिंट  बौच  में  नहीं

 मार्गो  ।  इसलिये  at  सरकार  के  द्वारा  यह  स्पष्ट  होना  चाहियें
 जितने

 छोटे  मामले  होंगे  वहां  पर  जमानत  की  व्यवस्था  बहुत  कम  होगी  भ्रलवं्ता  बड़े  मामलों  में  धिक
 कौ

 व्यवस्था  हो  सकती है  ।  सास  तौर  से  जहां  झ्रायरन  एण्ड  स्टील  को  प्रदान  उठता है  मैं  कहना  चाहता हूं
 कि  कलकत्ता  सौर  कानपुर  ग्राही  कुछ  ऐसे

 दाहर
 द्त्ली  भी  उनमें  शामिल है  जहां  पर

 लोहे  ale  स्टील  wer  कोटा  बहुत  बड़े  पैमाने  पर  दिया  जाता  है  कौंर  उसका  दुरुपयोग  भी  होता  हैं  ।

 लाइसेंस  जिनके  हाथ  में  होता  है  वह  इस  कोटे  का  दुरुपयोग  करने  हैं  ।  इसका  दुरुपयोग  करने  पर  उन्हें

 सजा  मिलनी  ही  चाहिये  ।  लेकिन  स  संशोधन  से  एंक  एपी प्
 व्यवस्था

 भी
 हो

 संकती  है  कि  झ्रायरन  कौर

 हैं ग  कानून  में  इस  तरीके  की  व्यवस्था Lala  का  जिनके  पास  कोटा है  छह  तरह  उसका  दुरुपयोग कर  रहे

 हो  जाने  से  अमल  करने  वाले  अफसर  को  यह  अंधिका  प्राप्त  हो  : pouay ATT  a  वह  उनको  सजा  दिलाने

 के  उन  पर  मुकदमा चलाने  के  उनका  जो  रुपया  डिपाजिट  में  है  उसको  जब्त  कर ले  ।

 उदाहरण
 के

 लिये
 मान  लीजिये  कि  एक  कोटा  होल्डर  की  २  हजार या  १

 हजार  रुपयें  की  जमानत  का
 जमा  है  कौर  वह

 लोहे  कौर  सकील
 के

 किसी  कोटे  का  दुऋपयोग
 करता  है  श्री  एक  कौटे  के

 दुरुपयोग  में  ही  वह  १०  हजार  रुपये  कमा  लेता  है  तो  २०००  रुपये  जमानत

 जब्त  भी  कर  ली  जाय  तो  उसके  लिए  बड़ी  बात  न  होगी  ।  इसलिए यह  झावइ्यकਂ

 हो  जाता  है  कि  प्र  बात  तय  कर  दी  जाय  ।  तब  कानून  में  इसका  फैसला  नहीं  किया
 जा  सकता  हूँ  तो  बाद  में  हम  कोई  नियम  बनायें  थां  सरकारी  आदेश  द्वारों  इस

 चोज  की  व्यवस्था  करदें कि  ऐसे  मामलों में  जुर्माना  की  व्य  जमानत  जब्त  कर

 नी  जायगी और  जहां तक  बड़े  मामलों  का  सम्बन्ध  है  उनको  सिर्फ  जसानत  जब्त  ही  नहीं  छोड़
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 दिया  जायगा  बल्कि  जो  महत्वपूर्ण  मसले  हैं  जै  से  प्रायर  एण्ड

 टाइल  शौर  पैट्रोलियम  शादी  के  मामलों  में  जमानत  जब्त  करने से  ही  काम  नहीं
 चलेगा  कौर  इसलिये

 ऐसे  मामलों  में  मुकदमा  चलाने  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।

 जैसा  मैंने  प्रारम्भ
 में  कहा कि  यह  संशोधन  विधेयक  जितना  सादा  समझा  जा  रहा  है  वास्तव

 में  उतना  सादा  नहीं  है  ।  मन्त्री  जी  इसे  सादा  समझ  रहे  हैं  वास्तव  में  वहू  उतना  सादा  नहीं है  ।

 अ  यह  हो  सकता  है  कि  जो  गल्ले  का  विकास  उनसे  सम्बन्ध  रखता  है  उसको  gt  लक्ष्य  में  रख  कर उन्होंने

 इसे  बिल्कुल  सादा  कहा  हो  ।  चर्बी  जहां  तक  गल्ले  का  ताल्लुक  है  गल्ले  क्रि  स्थिति  सुधर  रही  है  कौर

 इससे  कोई  इंकार  नहीं  कर  सकता है  |  गल्ले  का  जहां  TH  ताल्लुक  है  उसमें  इससे  कोई  विशेष
 अस्तर  या  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  लेकिन  मैं  उनको  यह  बतलाना  चाहता हुं  कि  यह  इसें शियल  कमोडिटी ज

 REKY  दूसरी  TH  प्रावश्यक  वस् तुम् नों  पर  भी  लागू  होता  है  जिनका  क्रि  सीधा  सम्बन्ध  मंत्री

 महोदय  के  विभाग  से  नहीं  वहां  पर  गलत  तरीके  से  ग़लत  परमिट  वगैरह  से  धिक  धन
 कराया  जा  सकता  है  कौर  खाली  ख़ता वार  व्यापारी  की  अथवा  फर्म  की  जमानत  भर  जब्त  कर  देने

 से  जो  उद्देश्य  इस  विश्रेय्रक  का  है  वह  पूरा  नहीं  होगा  ।  इसलिये  इस  तरह  की  चाहे  श्राप

 कातते  संशोधन  कर
 के  करें  या  नियम  द्वारा  अथवा  बाद  में  सरकारी  रादेश  द्वारा  बहुत

 श्वक  ताकि  लाइसेंस  लेने  वाले  या  परमिट  प्राप्त  करने  वाले  यह  न  समझ  qs  fH  सरकार

 पर्वा हू  है  वह  सड़क  नहीं  है  ग्रोवर  इसलिये  हम  इस  कानून  को  तोड़  सकते  परमिट  लाइसेंस

 को  शर्तों  को  तोड़  सकते  हैं  और  हमें  सजा  नहीं  पलेगी  कौर  हमारा  पीसी  कें सिल  नहीं  लाइसेंस

 हमारा  खत्म  नहीं  किया  जायगा  ।  अब  यह  ठीक  है  कि  जमानत  जब्त  करने  की  व्यवस्था  इसमें  है  लेकिन

 यह  ज़रो  नहीं  है  फक  पूरी  ज  पानी  ही  ज़ब्त  हो  प्रो  करने  वाले  अधिकारी  चाहें  तो  कसूरवार
 की  जमानत  का  कुछ  ही  हिस्सा  जब्त  करके  छाड़  सकते  हैं  ।  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  यह  सब  जो

 अधिक  रिणों
 के  विवेक  पर  छोड़  दिया  गया  है  कुछ  उचित  नहीं  है  a  इस  विवेक  को  किसी  हद  तक

 सीमित  ग्राह्य  कर  दिया  जाता  चाहिये  नहीं  तो  है  क्रि  कोई  प्राधिकारी  खाली  जमानत  में  से

 १०  पत्र  ही  जब्त  करके  छोड़  सकता  मेरा  कहना यह  है  कि  ऐसे  मामलों  में  सज़ा  जरूर  होनी
 जब  हम  राज  इस  पर  सदन  में  विचार  कर  रहे  हैं  तो  सरकार  की  तरफ  से  इस  बात  का  स्पष्टीकरण

 होना  चाहिये  कि  जो  गम्भीर  मामले  हैं  उनमें  सिर्फ  जमानत  जब्त  करने  से  ही  कम  नहीं  चलेगा

 शौर  उनमें  मुकदमा  जरूर  चलाया  जायेगा  |

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  यह  जमानत  दाखिल  करने  वाली  व्यवस्था  से  रन  लोगों की
 जो  कि  छोटा  काम  करते  हैं  गल्ले  वगैरह  की  छोटी  न  दुकानें  खेलना  चाहते  हैं  ब  चूं कि  वे  बेच रे

 यह  हजार  प्रौढ़  दो  हजार  रुपये  की  जमानत  की  शर्तें  को  पूरा  नहीं  कर  पायेंगे  जमानत  जमा  नहीं  करा

 पायेंगे  तो  वह  उस  हालत  में  दुकान  ही  नहीं  कर  सकेंगे  ।  यह  सारी  बातें  हैं  जिन  पर  कि  वीरवार  किया

 जाना  चाहिये  शौर  उसके  बाद  ही  सदन  को  इस  कानून  को  पास  करना  चाहिये  ।

 जब  प्रगर  खुद  मन्त्री  महोदय  इस  कानून  में  कोई  ऐसी  व्यवस्था  न  कर  सकें  अथवा  करने  में

 प्रम  हों  तो  इसको  नियमों  द्वारा  कर  दें  कौर  नियमों  द्वारा  भी  न  कर  सकें  तो  सरकारी  श्रादेशों  ढारा

 इस  तरह  की  व्यवस्था  जरूर  करें  ता  कि  जो  इस  संशोधन  विधेयक  का  उद्देश्य  है  उसके  पूरा  होने  में  कोई

 रुकावटें  न  छापें  ।  खास  तौर  पर  ऐसे  लोग  जो  कि  बड़ा  करोबार  करते  वे  ऐसा  न  सोच
 लें  कि  अगर

 वह  लाइसेंस  वगेरह  की  शर्तों  को  पूरा  नहीं  हैं  तो  उनका  सिंह  थोड़ा  सा  रुपया  जब्त  होने  से  ही

 काम  चल  जायगा  ।  उनमें  ऐसी  भावना  मैदा
 न

 होने  देनी  चाहिये  ake  इसीलिये  यह  श्रावस्ती

 व्यवस्था की  जारी  चाहिये  ।  में  आशा  करता  हूं  कि  मन्त्री  महोदय
 इन

 तमाम  पर  गम्भीर

 पावें  विचार  करेंगे  ।
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 है  विभूति  मिश्र  )  :  अध्यक्ष  खाद्य  मंत्री  महोदय  ने  जो  विधेयक  उपस्थित

 है  उससे  मूल  बिल  जो  इसेंदियल  कमोडिटीज  १९५५  उसमें  कुछ  संशोधन  हो  जाता  है  1

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इसमें  कुछ  अन्य  इसें  शियल  चीजें  भी  ले  लेनी  चाहिएं  जैसे

 ला इज र्स  प्र  भ्रमण  खेती  सम्बन्धी  उपयोगी  चीजें  हैं  ।  इन  चीजों  कोਂ  भी  इसमें  जोड़  लेना  चाहिये  +

 >+*+
 दूसरी  बात  यह  है  कि  छां  छांट  शादियों  से  जैसे  डीलर  से  जमानत  लेते  हैं  ।  तगर  वह  कोई

 गलती  करता  है  तो  उसकी  जमानत  जब्त  करने  में  कोई  ऐतराज़  नहीं  है  ।  ब  नगर  डीलर  ने  गलती

 की  है  तो  वह  सजा  पाये  लेकिन  असल  चीन  यह  ध्यान  में  रखने  है  कि  जो  स्टांकिस्ट्स  श्र

 सेक्स  होते  हैं  उनको  सख्त  संजा  सिलनी  चाहिये  |  होलसेल र्थ  ग्रपराघ  करने  की  दशा  लाइसेंस

 भी  कपल  होना  चाहिए  ate  उनको  जुर्माने  की  भी  संजा  मिलनी  चाहिए  |  उनके  लिए  जल  की  सजा

 उठा  देता  नहीं  होगा  क्योंकि  are  उन्होंने  ५०  हजार  रूपये  को  मुनाफा  किया  और  रखने

 उसको  हजार  स्प  की  जो  जमानत  आपके  पास  जमा है  उसमें  से  ५००  रुपये  जब्त  कर लिये  तो

 उस  पर  इसका  कोई  भी  प्रभाव  पड़ने  वाला  नहीं  है  कयोंकि  ४९४०  रुपये  को  फायदा  उसने  करे  लिया

 उनको  इसके  लिये  ज्यादा  से  ज्यादा  सजा  जो  कि  दो  साल  की  देनी  चा  हिए  कौर  ऐसा  नहीं

 करना  चाहिए  कि  वह  ६  महीने  की  सजा  देकर  छोड़  दिया  जाय  ।  इसलिए  मेरा  सुझाव  है  किं  उनके

 लिए  जेल  की  सजा  कम  नहीं  करनी  चाहिएं  बल्कि  उस  सजा  को  सख्त  से  सख्त  करना  चाहिए  |  इसके

 साथ  ही  उनका  लाइसेंस  भी  केंसिल  होना  चाहिए  ।  इस  बिल  के  स्टेटमेंट  अफ़  ऑ्राबजवट्स  एंड

 मूलचन्द  दुबे  पीठासीन

 रिलीज़  से  ऐसा  प्रकट  होता  है  फि  ऐसे  व्यक्ति  के  लाइसेंस  को  कैं  सील  करने  का  सरकार  का  विचार

 नहीं  है  ।  मैँ  समझता हूं  कि  प्रा वश्य कता  इस  बात  की  है  कि  इस  मामले  में  सरकार  को  सस्ती  से  काम
 ी लेता  चाहिए  ।  हम  देखते  है ंकि  जितने  भी  कड़े  से  कड़े  नियम  बनाए  जाते  उनका  पाल  ्  करने

 के  वक्त  कुछ  हील  हो  जाती  है  ।  इसलिए  मैं  चाहता हूं
 कि  या  तो  इस  में

 संशोधन
 किया

 जाये  ग्रोवर  झगर  यह  संभव  नहीं  तो  ऐसे  रूल्स  बनाये  जायें  कि  शर्तों  का  उल्लंघन  करने  पर
 कि

 सैलजा  कौर  स्टाकिस्ट्स  की  ज़मानत  थी  जब्त  ह  1]  ताका  लाइसेंस  भी  हो  कौर  उन्हें  जेल  भी

 जाता  पड़े  ।  माननीय  मंत्री  जी  इस  कौर  ध्यान  दें  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  सभापति  यह  बिल  mare  कामाडिटीज़  की

 कनी  को  दूर  करने  के  लिय  लाया  गया  इसलिये  में  इसका  स्वागत  करता हूं
 ।

 मूल  कानून  की  धारा  ७  में  यह  दिया  हुश्रा है  पि  घारा  ३  के  अन्दर  दिये  गये  विषयों  के  विरुद्ध

 काम  करने  वालों  को  घारा  ७  के  अन्तर्गत  सजा  दी  जायगी  |  लेकिन  जो  संशोधन  कब  किया  जा  रहा

 वह  भी  धारा '३
 के  अन्दर  ही  है  ।  वारा  ३  में  लाइसेन्स  या  दूसरे  डाक्युमेंटरी  जारी  करने

 झर  उनके
 सम्बन्ध  में  जमानत  जग  करने  की  व्यवस्था  की  गई  है  कौर  साथ  ही  यह  भी  दिया  जा  रहा

 हैं  कि
 उनमें  दी  गई  दस्तों  का  पालन  न॑  करने  पर  या  ८  सका  कुछ  जब्त  हो  सकता  है

 श्र  उस  सम्बन्ध  में  एड्जुडिकेशन  करने  का  इन्तज़ाम  भी  किया  जा  रहा  है  ।  इससे  पता  चलता  है
 कि  परमिट  या  लाइसेन्स  की  ग्रंवहेलना  के  लिये  ज़मानत  जब्त  करने  का  फ़ैसला  वे  अधिकारी

 जिन्हें  इत  कानून  में  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  द्वारा  अधिकार  दिशा  जायगा  ।  श्राम  तौर  पर  परमिट  ऑर

 लाइसेंस  देने  वाले  अ्रकसर  ज़िले  के  छोटे  इषीका  ग  होते  हैं  ate  इस  संघो  घित  कानन  श्रीनगर
 जो  शाइर  उस  में  यह  निर्णय  करने  का  अधिकार  नीचे  के  श्रीकंठ  रियों  को  दिया  जायगा  कि

 परमिट  या  लाइसेन्स  की  शर्तों  की  अवहेलना  हुई  है  या  नहीं  ।  श्राभ  तौर  पर  यह  देखा  जाता  कौर

 प्रायः  सभी  सदर  को  इस  बात  का  तजुर्बा  होगा  कि  जहां  तक  परमिट  कौर  लाइसेन्सी  के  जारी

 करने  का  प्रश्न  मापी  आजकल  की  श्रेय-व्यवस्था  में  वे  आवश्यक  लेकिन  लिन  राधिका  रियों

 के  हाय  में  वह  श्रीधर  दिया  जाता  व  बहुमत  हद  तक  उसका  दुरूह ग  करते  हैं  ।  सरकार  के
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 र  यक  को  गई  यह  पवना तो  weal  है  कि  छोटे  छोटे  अपराधों  के  परमिट  at  लाइसेन्स

 के  लिये  मुकदमा  न  चलाया को  शर्तों  को  छोटी  ate  टेक्निकल  श्रवहेहलना

 बल्कि  जमानत  या  उसका  कोई  भाग  जब्त  कर  far  लेकिन  इसके  साथ  ही  इस  बात

 का  areata  सिलना  चाहिये  कि  जमानत  ज़ब्त  करने  का  निणय  फंस  झा घार  पर  किया

 जायगा  ।  मैं  समझता हूं  कि  एक  तरह  से  यह  एक  जुडिशल  फैसला  होगा  ।  यह  ठींक  है  कि  जुडिशल

 फ़ैसले  के  सम्बन्ध  में  क  टं  में  कुछ  देरी  होती  लेकिन  वहां न्याय  की  आशा
 रहती

 है  ।  इसकी

 तुलना  में  नगर  aAnm qefA  या  लाइसेन्स  जारी  करने  वाले  अधिकारी  ही  इस  बात  का  फैसला  करें  कि

 सम्बद्ध  शर्तों  की  रसहीनता  हुई  है  या  तो  अन्याय  होने  की  आशंका  है  |

 इसमें  जिक्र  किया  गया  है  कि  किन  हालतों  में  ज़मानत  जब्त  की  इसके  सरकार

 आदेश  जारी  करेगी  ate  नियम  बनायेंगी  ।  में  निवेदन  करना  arent  हूँ  कि  जब  किसी

 कोर्ट में  कोई  मामला  जता  तो  वहां हर  पक्ष  की  बात  सुनी  जाती  है  कार  सूत  देख  जाते  हैं

 और
 उसके  ऊँचा  होता  यही  वहां  कपिल  का  भी  अधिकार  TAT  है

 मौर  उसके  लिये  दूसरी  कोर्ट  में  जा  सकते  हैं  ।  लेकिन  यहा  पर  यह  बिल्कुल

 fait  हुई  हैं  कि परमिट या  लाइसेंस  के  देने  वाले  अधिकारी  ज़मानत  जब्त  करने  का  नि

 किस  अत्र  पर  क्या  वह  इस  सम्बन्ध  में  कानन  के  ध्यान  में  या  उनकी  मनमानी  पर

 निर्भर  होगा  दि  जो  ज़मानत  जब्त  उसका  कितना  भाग  ज़ब्त  किया  जाये  कौर  कितना

 छोड़  दिया  ग्र  अपील  कहां  होगी  ।  इस  बिल  के  द्वारा  जो  भ्र धि कार  सरकार  को  दिये  जा  रहे

 उनका  प्रयोग  सरकार  खद  नहीं  करती  हैं  ।  केन्द्रीय  सरकार  या  राज्य  सरकारों  के  भ्रमणकारी

 इस  सम्बन्ध में  नियुक्त  किये  जाते  हैं  श्र  वे  ही  इन  अधिकारों  का  प्रयोग  करते  १६ नके  द्वारा  इस

 बारे  में  पूरा  न्याय  हो  सकेगा  या  इसमें  सन्देह  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  जी  ने

 कहा  यह  बात  सही  है  कि  भ्र भी  छोटे  छोटे  मामलों  के  सम्बन्ध  में  दो  ही  बातें  सरकार  के  समाने

 रहती  हैं--या  तो  मुकदमा  चला  कर  लाइसेंस  या  परमिट  बिल्कुल  बन्द  कर  या  frat

 धारा  को  अवहेलना  करने  पर  सजा  दी  जेल  भेजा  जाये  या  जुर्माना  किया  जाये  |  जुर्माने  की

 बात  तो छोडी  लेकिन  इस  आदेश  के  जारी  होने  के  बाद  यह  ध्यान  में  रखना  हगा  कि  जिन  अफसरों

 के  हाथ  में  लाइसेन्स  कौर  परमिट  देने  शौर  उनकीं  sat  का  निर्माण  करने  का

 अधिकार  तरे  न्याय  कर  सकेंगे  या  इसमें  मुझे  दाक  है  ।  जैसा कि  मैंने  प्रभी  कहा  जो  जमानत

 जब्त  उसके  विरुद्ध  कपिल  कहां  हो  सकेगी
 झर

 किसी  कोर्ट  में प्रपील है हो +
 सकेगी

 या  नहीं

 इस  बात  की  सफाई  होना  जरूरी  ।

 सूज  कामना  की  धारा  ३.  (१)  में  सरकार  को  बहुत  व्यापक  अ्रधिकार  मिले  हुये  हैं  ।  इसके

 बाद  घारा  ३
 (२)  में  यह  कहा  गया  है  कि  सरकार  को  इन्सिडेंटल  एंड  एलीमेंटरी  deg

 मुख्य  मुख्य  बातों  कप  उल्लेख  किया  गया  के  सम्बन्ध  में  आदेश  जारी  करने  का  अधिकार

 मेरा  eta  था  किं  बिना  इस  संशोधन  के  सरकार  को  इस  बात  का  श्रधघिकार  न  था  कि  परमिट

 श्र  लाइसेन्स  के  fer  जमानत  ली  जाये  और  उसकी  शर्तों  की  अवहेलना  करने

 पर  ज़मानत  को  ज़ब्त  किया  जाये  ।  भी  कानून  को  स्पष्ट  करने  के  लिये

 यहं  गया  इसलिये मैं  इसका  समर्थन  करता  लेकिन मैं  झा  करता  हूं  कि  सान

 नीय  मंत्री  जो  खुलासा  करेंगे  कि  परमिट  कौर  लाइसेन्स  की  शर्तों  अवहेलना  करने  के  लिये  जो

 जमानत  ज़ब्त  की
 वह

 भ्र घि कार  किस  अधिकारी  के  हाथ  में  होगा  कौर  बया  उसके  व्त्रुद्ध

 aia को  जा  सकेगी  या  नहीं  ।  इस  बात  का  भी  झ्राइवासन  ना  चाहिये  कि  मगर  जमानत  ज़ब्त

 इर  को
 करने  का  निगाहे  तो  कपिल  किसी  श्रदालत  में  जहां  लाइसेन्स-होल्डर  या  परमिट-होते

 पुरी  का  मौका  मिल  सके  |
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 aft  सिंहासन  fag  :  att  संशोधन  सदन  के :सामने

 उपस्थित  उस  की  आवश्यकता  के  विषय  में  यह  गया  है  कि  जमानत  लेने से  कुछ  सिवा  होगी

 शौर  यह  व्यवस्था  wat  तक  नहीं  इसलिये  इस  कानून  क़ो  संशोधित  किया  ज़ा  रहाहै  ।  और  इसे

 2&¥o  का  एसेंशल  कमोडिटी स्टेटमेंट  ara  झावजेक्ट्स  एंड  रियाज़  में  कहा  भी  गया  है  ।

 एक्ट  बहुत  पुराना  हो  गया है  |  जब  से  लड़ाई  छिड़ी  तब  से  किसी  न  किसी  रूप  में  चला  आता  है  |

 जमानत  लेने  से  कया  सुविधा  sit  कौर  अब  तक  कया  असुविधा  रही  इस  पर  कोई  खास  प्रकाश

 इत  जिल  के  झावजेक्ट्स  एंड  रिलीज़  में  नहीं  डाला  गया  है  ।  अभी  मुझसे  पहले  बोलते  वाले  ब्रह्मा

 asia  ने  कहा  है  कि  उनको  डर  है  कि  ware  कोई  लाइसेन्स  की  शर्तों  के  fares  कार्रवाई  करेगा

 तरा  उसकी  जमानत  जब्त  जायेगी  शौर  इससे  कोई  खास  जनक  पड़ने  वाला  नहीं है  ।  लेकिन  में  समझता

 हूं  कि  शायद  वही  उसकी  अप्राखिरी  सजा  नहीं  उसके  बाद  तो  पीनल  ला  है  उसके  मुताबिक  भी

 कारवाई  डो  सकेगी  ।

 लेकिन  मुझे  जो  डर  है  वह  यह  है  कि  राज  इस  देश  का  व्यवसाय  कुछ  विशेष  वर्गों  के  हाथ  में

 वर्गों  के  हाथ  में  है  जिनके  पास  पैसा  जो  धनी  हैं  जो  इसके  लिये  ada  पत्र  देंगे  प्यार  उन

 को  मंजूर  कर  लिया  जाएगा  तो  एक  हज़ार  या  पांच  सौ  रुपया  देना  उनके  लिये  कोई  मुश्किल  बात  नहीं

 कौर  नगर  यह  जब्त  भी  हो  जाएगा  कि  तो  भी  कोई  खास  कठिनाई  का  उनको नहीं  करना

 पड़ेगा
 ।

 लेकिन  जो  देश  में  बेकारी  उसके  कारण  कई  नौजवान  भटकते  फिरते  करने  के

 लिए  उनके  पास  कोई  धन्धा  नहीं  तजारत  वे  नहीं  कर  सकते  है  क्योंकि  उनके  पास  रुपये  का

 झर  वे  sare  किसी  तरह  से  तजारत  में  say  चाहते  हैं  तो  उनके  लिये  इस  तरह  क्रि  जमानत  देना

 कठिन  हो  जाएगा  ।
 बे

 नगर  ईमानदारी  से  इस  तजारत  को  चाहें  भी  तो  नहीं  कर  सकतें  हैं

 यह
 जो

 जमानत  की  दफा  है  वह  उनके  रास्ते  में  रोड़े  अटकायेगी  ।  यह  जमानत  नक़द  ली

 दाद  के  रूप  में  ली  जाएगी  या  किसी  कौर  तरह  से  ली  इसके  बारे  में  मन्त्री  महोदय  तशरीह

 यह  में  चाहता  हूं  ।  are  भारत  में  कितने  ही  लोग  ऐसे  हैं  जिनके  पास  न  घर  न  जमीन
 न

 पैसा  है  कौर  वे  सिवाय  नौकरी  करने  के  कौर  कुछ  करने  की  स्थिति  में  नहीं  हैं  ।  नगर  वे  किसी  तरह  से
 इस  तजारत  में  जाना  चाहें तो  उनके  रास्ते  में  मेरे  ख्याल  से  यह  दफा  एक  रुकावट  डालेगी  धौर

 उनसे  कहा  जाएगा  कि  पहले  जमानत  तब  परमिट  दिया  जाएगा  |  पहले  तो  उनके  पास  तजारत

 करने  के  लिये  पैसा  नहीं  ate  are  वे  किसी  तरह  से  थोड़े  बहुत  पैसे  का  प्रबन्ध  करेंगे  भी  तो  जमानत

 देना  उनके  लिये  मुश्किल  होगा  ।  यह  जो  दफा  ३  है  यह  कई  सालों  से  चली  श्री  रही  है  ।  श्राप  जमानत

 लेना  चाहते  हैं  लें  श्र  are  नहीं  लेना  चाहते  हैं  तो  न  लें  ।  लेकिन  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  क्या

 यह  सम्भव  नहीं  है  कि  जो  नए  आदमी  इस  तजारत  में  उनके  रास्ते  में  यह  जमानत  की  शर्तें

 बाधक
 न

 बन  ऐसी  कोई  व्यवस्था  कर  दी  जाए  ?  अब  लोगों  के  दिलों  में  यह  डर  पैदा  करने  की

 कोशिका
 की

 जा  रही  है  कि  नगर  उन्हों  नें  शरायत  की  खिलाफवर्जी  की  तो  उनकी  जमानत  जब्त  हो  सकती
 ।

 इसका  मतलब  gar  कि  जमानत  देना  ही  काफी  मान  लिया  गया  है  कौर  नगर  अदालत  में  नहीं

 लोग

 नाना
 पड़ता  है  तो  अरब  जो  एक  परसेंट  या  दो  परसेंट  चोरियां  हो  रही  वे  कई  गुना  बढ़  जायेंगी  ।

 दस
 हजार  की  चोरियां  करेंगे  ौर  एक  हजार  की  जमानत  उनकी  जब्त  हो  जाएगी

 उनका  कुछ  बिगड़ने  वाला  नहीं  इस  वास्ते  मैं  समझता  हूं  कि  जिस  किसी  की  भी  जमानत

 जब्त  हो  उसका  मामला  श्रदालत  में  जाना  चाहिये  कौर  वहां  से  उसको सजा  दिलाई  जानी

 चाहिये
 ।

 कई  तरह  की  जमानतें  होती  हैं  ।  एक  हाजिरी  का  मुचलका होता  है  कौर  इस  तरह  की

 भी  बहुत  सी  चीजें  होती  हैं  लेकिन  यहां  यह  दूसरी  चीज़  है  ।  यहां पर  कहा  गया  है  कि  मगर वह

 दुरा  नहीं  करता  है  तो  जमानत  जब्त  हो  सकती  है  ।  लेकिन  दुःख  की  बात  है  कि  जहां  पर
 परमिट

 सिस्टम  लागू  होता  वहां  पर  कई  गलत  रास्तों  से  दुरुपयोग  शुरू  हो  जाता  है  ।
 wt

 वक्त  पहले  तक  सिमेंट  बाजार  में  काफी  था शौर  उसका  डि कट् रोल  हो  गया  राज
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 हालत  है  कि  सिमेंट  नहीं  मिल  रहा  है  ae  फिर  से  कण्ट्रोल  लागू  हो  गया  है
 ।

 पहले  प्रोडयसर  कहते

 थे  कि  उनके  पास  बहुत  सिमेंट  हो  गया  है  कौर  उसको  रखने  के  लिये  उनके  पास  गोदाम  नहीं  लेकिन

 राज  उसकी  यह  हालत  हो  गई  है  कि  वह  में  मिलता  नहीं  यही  हालत  कोयले  की  हुई

 है  ।  कोयले  का  उत्पादन  भ्रमित  हो  गया  था  लेकिन  राज  उसकी  कमी  महसूस  की  जा  रही  है
 ।

 कहीं
 न

 कहीं  वाटलनैक  होने  की  वजह  से  लोगों  को  मुश्किल  का  सामना  करना  पड़  जाता  है
 ।

 जीवन

 थोड़ा  सा  दूभर  हो  रहा  उसमें  यह  जो  रास्ता  भ्रापने  इस  बिल  के  जरिये  से  खोजा  यह  सहूलियत

 पहुंचाने  के  बजाय  रुकावटें  ही  अधिक  पहुंचाये गा
 |

 गवर्नमेंट  ने  इस  बिल  को  रखा  है  कौर  यह  पास  हो

 ही  जायगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  ऐस  ऐसे  छोटे  छोटे  संशोधन  बार  बार  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  नहीं

 art  चाहिए  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  बार  बैठ  करके  एसेंशियल  कमोडिटीज़  एक्ट  को  समूल

 दृष्टिकोण  से  देखा  जाए  कौर  पता  लगाया  जाए  कि  इसमें  क्या  कया  कमियां  हैं  कौर  फिर  एक  ही  बार

 में  उन  सब  कमियों  को  दूर  करने  का  qa  किया  जाए  ।

 are  देश  में  चारों  तरफ  दामों  में  बढ़ोतरी  हो  रही  है  ।  दामों  को  बढ़ने  से  रोकने  के  लिये  कोई

 कदम  नहीं  उठाये  गये  हैं  ।  इस  एक्ट  में  प्राचीन  है  कि  श्राप  दामों  को  रोक  सकते  हैं  ।  मगर  कोई  कदम

 इस  बारे  में  नहीं  उठाये  गये  हैं  ।  चारों  तरफ  हम  दामों  को  बढ़ते  ही  पाते  हैं  ।  हम  कानून  बनाते  जा  रहे

 ate  उनको  बनाने  से  कोई  लाभ  विशेष  होता  ऐसा  दिखाई  नहीं  देता  है  ।  अभी  कानपुर  में  एक

 दाम  बांधो  आन्दोलन  चला  था  प्रौढ़  एक  सभा  हुई  थी  ।  वहां  पर  लोगों  ने  बेठ  करके  विचार  किया  था

 कि  दाम  बांधे  जा  सकते  इसके  बारे  में  बया  किया  जा  सकता  है  ।  प्रभी  तक  इसके  बारे  में  आपकी

 तरफ  से  कुछ  नहीं  उमा ह  ।  जहां  पर  वे  बंधे  हुए  हैं  वहां  पर  भी  ढिलाई  दिखाई  जा  रही  है  ।

 मेरा  सरकार  से  ्  है  कि  लोगों  में  जो  बेचनी  फैल  रही  उसकी  तरफ  हमारा  ध्यान

 जाना  चाहिये  उस  बेच  नी  को  दूर  करना  हमारा  कते व्य  होना  चाहिये  ।  जो  भी  कानून  हम  दि

 उसको  सक्रिय  रूप  से  लागू  करें  पर  देखें  कि  कोई  उसकी  भ्रवहेलना  न  करे  भर  जो  भ्रवहेलना  करे

 उसको  सख्त  दण्ड  मिले  |

 अन्त  में  दो  ही  बातें  हैं  जो  में  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  वे  नौजवान  जो  धनहीन  उनके

 तिजारत  में  खाने  में  प्यार  यह  जमानत  वाली  शतं  बाधक  हो  सकती  है  तो  इस  चीज़  को  दूर  किया  जाए  ।

 साथ  ही  साथ  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  बिल  पेश  किया  जा  रहा  इसके  जरिये  यह

 समझा  जाता  है  कि  जमानत  जब्त  करने  से  ही  मामला  तय  हो  तो  इससे  बजाय  फायदा

 होने  के  नुकसान  ही  होने  वाला  है  कौर  इस  तरह  के  मामलों  को  अदालतों  में  ले  जाया

 तब  कुछ  फायदा  हो  यकता  है  ।  श्राप  इस  बात  पर  भी  विचार  उपाय  सोचें  कि  किस  तरह  से  व्यवसाय

 में  कुछ  ईमानदारी  का  रास्ता  लोग  अख्तियार  कर  सकते  हैं  ।

 उन्नीस स०  का०  पाटिल
 :

 श्री  त्यागी  ने  कहा  कि  क्या  एक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिये

 ज्ञप्ति  की  प्रा वश्य कता है  ?  जिस  कारखाने  में  १००  से  अधिक  व्यक्ति  न  हों  शौर  जिसमें

 १०
 लाख  से  ज्यादा  पूंजी

 न
 लगी  हो  उसके  लिये  अनुज्ञप्ति  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  किन्तु  गेहूं  के  बारे  में

 अनुमति  लेनी  पड़ती  है
 ।

 मशीन  बदलते  समय  भी  अनुज्ञप्ति  की  भ्रावश्यकता  होती  है  ।  किन्तु  छोटे

 एककों  के  लिये  यह  आवश्यक  नहीं  है  ।

 मेरे  विचार  में  श्री  श्री  विभूति  श्री  श्री नारायणदास  तथा  श्री  सिंहासन  सिंह
 ने

 इस
 संशोधन

 में  वह  कुछ  समझा  है  जो  कुछ  है  नहीं  ।  वास्तव  में  जो  हो  रहा  है  वह  वस्तुतः  केवल  यही

 तो  हो  रहा  है  कि  श्राज  सरकार  के  पास  जो  अधिकार  नहीं  हैं  उन्हें  लेने  के  प्रयत्न  सरकार  कर  रही  है
 ।

 महोदय
 पीठासीन

 ह

 अंग्रेजी  में

 8517.0  (Ai)  LSD.—ਂ
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 आज  की  व्यवस्था  यह  है  कि  शझ्रनु्ञप्ति  रद  हो  या  फिर  मामला  न्यायालय  में  ले  जाया  जाय
 ।

 यदि  थोड़ी  सी  त्रयीमय  रह  जाय  तो  कुछ  कार्यवाही  नहीं  होती  ।  दूसरे  अनुज्ञप्ति  का  te  करना  जनहित  में

 भी  नहीं  है
 ।

 यह  दण्ड  बड़े  अपराध  पर  ही  दिया  जाता  है
 ।

 इसलिये  होता  यह  है  कि  जब  छोटे  श्रीराम

 किये  जाते  हैं  तब  उनके  परिणामों  को  देख  कर  उनकी  अवहेलना  करनी  पड़ती  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  ने  सुझाव  दिया  कि  धारा  ७  में  दण्डों
 की

 व्यवस्था  की  गयी  है  किन्तु  उन्हें

 इसे  धारा  ३  के  साथ  पढ़ना  चाहिये  |  हम  दरअस्ल  निक्षेप  सम्बन्धी  व्यवस्था  चाहते  हैं  |  ATA  कानून

 के  भ्रन्तगंत  ऐसी  व्यवस्था  नहीं  है  ।  नियम  बनाये  जायेंगे  ।  मैं  श्री  ब्रज राज  सिंह  की  बात  को  समझता  हूं
 |

 हम  नियम  बनाते  समय  शुल्क  लेने  के  बारे  में  कोई  प्रतिमान  निश्चित  करेंगे
 |

 काम  करने  का  श्रप्नत्यक्ष

 था  इधर  उधर  का  कोई  भी  तरीका  नहीं  है  ।

 इस  व्यवस्था  के  बाद  मैँ  समझता  हूं  कि  विधेयक  को  पारित  करने  में  किसी  प्रकार
 की

 कठिनाई
 न  होगी

 जहां  तक  नियमों  ate  आदेशों  का  सम्बन्ध  है  नियम  तो  बनाये  जाते  हैं  आदेश  अफसरों
 द्वारा  जारी  होते  हैं  ।  प्रदेश  जारी  करते  समय  हम  नियम  ही  का  पालन  करते  हैं  ।  हम  इस  बात  का

 ध्यान  रखेंगे  कि  यह  उसी  चीज  के  लिये  मस्त  माल  हो  जिसके  लिये  विधेयक  बनाया  जा  रहा  है
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रदान  यह  है  कि  :

 पण्य  १९४४,  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार

 किया  जाय  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन  यह  है  कि  :

 414,  १,  २,  प्र घि नियमन  सूत्र  ौर  शिक्षक  विधेयक  का  अंग  बनें  0.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  १,  श्र  २,  अधिनियमन  सुत्र  शर  दीव क  विधि यक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 felt  स०  का०  पाटिल  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 को  पारित  किया  जाय  ।”

 1  उपाध्यक्ष  महोदय :
 प्रशन  यह  है  कि

 :

 को  पारित  किया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हु  ।

 विधि  व्यवसायी  विधेयक

 विधि  उपमंत्री  :  श्रीमान  मैं  प्रस्ताव  करता हूं  कि  :

 व्यवसायियों  सम्बन्धी  विधि  को  संशोधित  ate  समेकित  करने  तथा  विधि  व्यवसायी

 परिषद  तथा  एक  प्रतीत  भारतीय विधि  व्यवसायी  संघ

 इण्डिया  स्थापित  करने  का  उपबन्ध  करने  वालें  विधेयक  पर  विचार  किय

 जाय  पी

 मूल  st  में
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 इस  विधेयक  को  सभा  में  प्रस्तुत  करने  का  जो  सौभाग्य  ह  मला  है  उसके  फलस्वरूप हमें

 बड़ी  प्रसन्नता  हो  रही  है  ।

 संयुक्त  समिति  में  विधेयक  पर  काफी  विचार  शुभ्रा  है
 ।

 जिन  सदस्यों  ने  काफी  काफी  समय
 am  बैठ  कर  इस  विधेयक  पर  चर्चा  की  उनका  मैं  भरती  भ्राभारी हूं हूं  ।  संयुक्त  समिति  ने  इस  विधेयक

 में  काफी  सुधार  किये  हैं  ।

 जब  हमने  इंस  विधेयक  को  सभा  में  रखा  था  तब  इसका  नाम  विधि  व्यवसायी  विधेयक  था ।

 संयुक्त  समिति  में  एक  सुझाव  पाया  कि  चूंकि  वकीलों  की  एक  ही  श्रेणी  होगी  इस  कारण  इसे  एडवोकेट्स

 अधिनियम कहा  जाय  ।  यह  सुझाव  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ।

 खंड  ३  में  दिल्ली  के  लिए  कोई  बार  परिषद  की  स्थापना  नहीं  होती  थी
 ।

 यह  सुझाव
 था  कि  भ्रमित  भारतीय  बार  कौंसिल  में  तीन  प्रति  निधि  हों  ।  पर  बाद  में  सोचा  गया  कि  दिल्ली

 की  बार  अच्छी है  ।  इस  लिए  वहां  पूरक  परिषद  होनी  चाहिए  ।  aaa  वैसी  व्यवस्था कर  दी  गयी

 है  ।  निर्वाचित  सदस्यों  की  संख्या  यदि  बढ़ा  दी  गयी  है  कौर  चुनाव  एकल  से  संक्रमणीय  मत  के

 आधार  पर  होगा  जिससे  कि  सभी  को  प्र  तिनिधित्व  प्राप्त  हो  सके  ।

 खंड
 ४

 की  मूल  व्यवस्था  में  दल्ली  की  पृथक  परिषद की  बात  के  भ्रनुरूप  संशोधन  कर  दिया

 गया  है  ।  वकीलों  की  परिषदों  के  कृत्यों  को  भी  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  हमने  मद्रास  वालों  की  एक

 बड़ी  स्वस्थ  बात  भी  स्वीकार  कर  ली  है  कि  राज्यों  की  वकील  परिषदें  ऐसी  निधियां  बनायें  जो  अपंग

 वकीलों की  सहायता  करें  ।

 खंड  ९  भर  १०  अधिकारों  के  लिए  हैं  ।  समिति  ने  सोचा  था  कि  शायद  सभी  शिकायतों  को

 एक  समिति  दूर  न  कर  पाये  इस  कारण  यदि  झ्रावइ्यक  तो  एक  से  समिति  भी  बनायी
 जायेंगी  ।

 खंड  ११  में  यह  व्यवस्था
 थी

 कि  प्रत्येक  राज्यीय  बार  कौसिल  में  एक  लेखापाल हो

 पर  बाद  में  विचार  fara  करने  पर  इसे  नहीं  रखा  गया  ।  इस  कारण  इसे  वैकल्पिक  बना  दिया द  हि

 गया  है  |

 खंड  १७  के  बारे  में  भी  एक  सुझाव  मद्रास  ही  से  कराया  है  ।  यह  ठीक  ही  है  कि  जब  हम  वकीलों

 आदि  सभी  को  एडवोकेट  बनाने  जा  रहे  हैं
 तो

 उन्हें  वरिष्ठता  देने  का  प्रश्न  भी  उठता  है  ।  मूलत  यह

 व्यवस्था  थी  कि  जो  लोग  जिस  तिथि  से  वकील  या  were  बनें  उसी  दिन  से  उनकी  वरिष्ठता
 निर्धारित  की

 जाय  परन्तु  एडवोकेटों  के  बारे  में  भी  तो  वही  चीज  लागू  होती  थी  इस  कारण  श्री  दोनों

 बातों  को  एक  स्तर  पर  लाया  गया  है  ।

 खंड
 १५८  नया  खंड  है  क्योंकि  इसके  हर  वकील  को  यह  अधिकार  होगा

 कि
 किस  बार

 कौसिल  में  नाम  ast  कराया  जाय  ।  परिवर्तन के  लिए  उन्हें  भारतीय  परिषद  की  स्वीकृति

 लेनी  होगी  ।

 खंड  २४  में  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  उन  व्यक्तियों  को  एडवोकेट  भर्ती  जायगा

 जिन्होंने  भारत  या  विदेशों  में  शिक्षा  ग्रहण  की  हो
 ।

 संयुक्त  समिति  ने  कहा  है  कि  वकील
 बजे  करने

 के  लिए  वकालत  की  डिगरी  काफी  शेष  चीजों  के  बारे  में  वकीलों  की  अपनी  मर्जी
 भी  चलेगी

 ॥

 भर्ती  की  फीस  ५००  रुपये  से  घटाकर  २५०  रुपये  कर  दी  गयी  है  ।
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 rN  ay

 खंड  ३०  इस  बात  को  स्पष्ट  करता  है  कि  जो  निषेध  संविधान  ने  लगाए  हैं  वे  रहेंगे  ।  खंड  ३४५

 भी  अच्छा  प्रबन्ध  है  ।  जब  तक  बार  कौंसिल  को  की  गयी  शिकायत  उचित  न  हो  तब  तक

 इसे  ऐसे  ही  रह  किया  जा  सकता  है  |

 खंड ३७  से  ४०  तक  यह  व्यवस्था  है  कि  मामले  की  प्रतीक  उच्चतम  न्यायालय  को  की  जा  सकेंगी  |

 वैसे  तो  संविधान के  श्रनुल्छेंद  १३६  के  अन्तर्गत  भी  वैसा  किया  जा  सकता  है  पर  आखिर  यह  किसी

 के  रोजगार का  मसला  होता  है  ।  इसीलिए  ऐसा  निर्णय  किया  गया  है  |

 खंड  ५१  में  केवल  परिभाषामात्र  है  इसमें  एडवोकेट  की  परिभाषा  area  निर्भर  बनायी  गयी

 है  ।  संगीत  समिति  ने  वर्गों  के  प्रशन  पर  जो  उच्च  न्यायालयों  में  बन  जाते  भी  विचार  किया  है  |

 इसके  बाद  स्टाम्प  शल्क  है  ।  वकीलों  से  भी  व्यवसाय  में  प्रवेश  पाने  से  पुर्व  काफी  पैसे  मांगे

 जाते  हैं  ।  यह  भी  ठीक  है  कि  इंजीनियरों  या  डाक्टरों  को  ज्यादा  शुल्क  नहीं  देना  पड़ता  ।  वकीलों

 को  कुछ  राज्यों  में  काफी  काफी  रुपया  देना  होता  है  ।  मुझे खुद  १०००  रुपया  देना  पड़ा  था  ।  किन्तु

 यह  राज्यों का  मामला  है  ।  इसके  बारे  में  भी  बड़ी  परस्पर  विरोधी  बातें  कही  गयी  हैं  ।  स्टाम्प  शुल्क

 के  बारे  में  यदि  न्यायालय  इस  आपत्ति  का  समर्थन  करें  कि  राज्यों  द्वारा  इसका  लगाना  विचारणीय है

 मुझ  से  ज्यादा  प्रसन्नता  किसी  भी  व्यक्ति  को  न  होगी  ।

 में  समझता हुं  कि  संयुक्त  समिति  नें  इस  विधेयक  पर  pear  खासा  विचार  किया  है  ak  उन्होंने

 ठीक  काम  किया है  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 ।

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 fat  साधन  गुप्त
 :  :  बैसे  सभा  के  सभी  लोगों  को  इस  विधेयक  का  सेन

 करना  चाहिये  |  यह  देश  के  विधि-व्यवसाय के  हित  में  है  ।  राज  हमारे  देश  के  विधि-व्यवसायियों

 में  विभिन्न  तब  के  बने  हुए  उनमें  विभेद  है  ।  यह  विधेयक उस  अनावश्यक  विभेद  को  हटा  देगा  ।

 दूसरी  बड़ी  भ्रमणी  wit  यह  है  कि  विधि-व्यवसायी  wa  स्वयं  व्यवसाय  को  नियमित  करने
 का  अधिकार  पा जायेंगे  ।  इन  दोनों  ही  चीज़ों  का  स्वागत  किया  जाना  चाहिये  ।

 संयुक्त  समिति  ने  इस  विधेयक  की  उस  व्यवस्था  को  हटा  दिया  जिसके  भ्रन्तगंत  विधि

 जीवी  परिषद  में  न्यायाधीशों  को  सम्मिलित  किया  जाना  अनिवार्य  था  ।  इसका  fader  तो  स्वयं

 न्यायाधीशों ने  किया  था  ।  इसलिये  अरब  इस  विधेयक  का  रूप  ate  भी  संतोषप्रद  बन  गया  है  ।

 लेकिन  इसका  यह  मतलब  नहीं  लगाया  जाना  चाहिये  कि  यह  विधेयक  श्रब  बिल्कुल  त्रुटिहीन

 हो  गया  है  ।  इसमें  खामियां भी  हैं  ।

 हमारे  देश  में
 ब

 रजिस्टरों  का  एक  विशेष  स्थान  बना  हुमा  है  ।  उनको  कुछ  विशेषाधिकार प्राप्त

 कौर  वे  उनको  बनाये  रखना  चाहते  हैं  ।  यह  विधि-व्यवसाय के  लिये  हितकारक  नहीं  हैं  उनके

 विशेषाधिकार at  किया  जाना  विधि  आयोग ने  इसकी  जांच की  है  शर  इस  स्थिति

 के  कारणों  का  पता  लगाने  की  कोशिश  की  है  ।
 ara  ने  इसको  अनुचित  बताया  है  ।

 बैरिस्टरों  के  विशेषाधिकार  बम्बई  कौर  मद्रास  उच्च  न्यायालयों  तक  ही  सीमित

 अन्य  उच्च-न्यायालयों पर  उनका  ऐसा  ही  प्रभुत्व  कौर  यह  कारण है  ।  इसका  कोई  भी

 समुचित  श्राघार  नहीं  है  |

 मूल  अंग्रेजी में
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 बिल्कुल  जरूरी  है  कि  ag  स्थिति  अधिक  दिनों  तक  नहीं  चलने  देनी  चाहिये  ।  इसकी

 नहीं  दी  जानी  चाहिय े।

 यह  भी  abana  नहीं  होगा  कि  इसका  दायित्व  उच्च-न्यायालयों  पर  छोड़  दिया  जाये  ।

 दह  ग़लत  भी  शर  उससे  कोई  लाभ  भी  नहीं  होगा  ।  न्यायालयों  को  इस  संबंध  में  कोई  भी

 कार्यवाही  करने  में  बड़ी  महसूस  होगी  बात  भी  ठीक  है  ।  उसके  समुचित  कारण  मौजूद

 हमें  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  बैरिस्टरों  की  पूरक  संस्थाओं  को  न्यायालयों में  कोई  भी

 विशेष  सुविधायें  नहीं  दी  जायेंगी  ।  सरकार  को  यह  चाहिये  कि  भ्र भी  इसी  अवस्था  पर  इस  विधेयक

 में  ऐसा  संशोधन कर  दे  ।

 विधि  आयोग  ने  उच्च  न्पाय/लयों  में  सा लिस्टर  कौर  एडवोकेट सू  दोनों  ही बनायें  रखनें  का

 समर्थन  किया  हैं  लेकिन  इसके  लिये  आ्रायोगने  जो  ah  दिये  वे  ठीक  नहीं  हैं  ।  मुख्य  तक॑  यह

 दिया  गया  है  कि  व्यवसायी  लोग  इस  पद्धति  को  पसन्द  करते  हैं  श्र  वे  ही  ज्यादा  मुकदमेबाजी  करते हैं  ।

 यह  तक  भ्रनुचित  है  ।  ग़रीब  लोगों  के  लिये  न्याय  को  इतना  महंगा  कयों  बताया  जाये
 ?  इतना

 खर्चे  बर्दाश्त  नहीं  कर  सकते  ।  व्यवसायी  वर्ग  के  लिये  यह  प्रणाली  अघिक  खर्चीली  इसलिये  नहीं  पड़ती

 कि  वे  लाखों  रुपयों  के  मुकदमे  लड़ते  उनको  कोर्ट  फीस  की  बचत  हो  जाती  है  ।

 श्री  नथवानी  :  कोर्ट  फीस  उनको  देनी  पड़ती  QEUv  के  बाद  से  श्री  बम्बई

 म  देनी  पड़ती है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  यह  कलकत्ता पर  लागू नहीं  होता  ।  कलकत्ता  नें कोर्टफीस
 का

 क्रम

 २२  रुपये  रखा  गया  हू

 सालिसिटर  कौर  महान्यायवादी  दोनों  रखने  की  प्रणाली  क  लाभ  बड़े  बड़े  मुकदमे  लड़ने

 धनियाँ  ax  व्यवसायियों को  हीं  हो  सकता  है  ।  कौर  बड़े  बड़े  मुकदमों  में  ही  इस  प्रणाली

 से  कार्यक्षमता बढ़ती  है  ।  छोटे-छोटे  मुकदमों  के  लिये  यह  अनावश्यक  है
 ।

 उनमें  मुकदमों  के  दो

 पहलूओं  के  लिये  दो  वकील  रखना  WATTS है
 ।

 सरकार  को  व्यवस्था  ऐसी  करनी  चाहिये  कि  जिन  मुकदमों  में  एक  बकौल  करने  से  ही  काम  चल

 वहां  दो  वकील  करने  के  लिये  बाध्य  नहीं  किया  जायेगा
 ।  उसे  इस  प्रक। र  हर्जाना  भरने  के

 लिये  बाध्व  न  किया  जाये  ।

 श्र  यह  तर्क  भी  गलत  है  कि  केवल  इसी  मार्ग
 इसी

 तरीके  से  मुकदमों  में  कार्यक्षमता  पैदा
 की

 जा  सकती  है  ।  संच  तो  यह  है  कि  इस  प्रणाली  से  जो  कार्यक्षमता  भाई  है  वह  इस  कारण  नहीं
 कि

 सालिसिटर  कौर  एडवोकेट्स  में  कोई  बड़ा  प्रस्तर  है
 ।  कार्यक्षमता  का  वास्तविक  कारण  यह  है  कि

 सालिसिटरों ने  अपनी  व्यावसायिक  फर्म  बना  कर  काम  बांट  लिया  है  ।  उनको
 फर्म

 बनाने  की

 अनुमति मिली  हुई  है  |
 सम्मिलित होकर  ग्लानि

 यदि यह  dt  प्रणाली  बनाये  रखनी  तो  फिर  एडवोकेट्स  को
 भी  स

 सकें  झर

 फर्मे  बनाने  की  अनुमति  दी  जानी  जिससे  कि  वे
 भी

 अपने
 काम  का  बंट वास

 कम  सच  में  काम  कर  सकें  ।

 विधि जीवी  परिषद्  को
 फीस

 इसी  विधेयक  में  यह  व्यवस्था  भी  की  जानी  चाहियें  कि  एडवोकेट्स

 — भरकर  पैरवी  कर  सकते  हैं
 ।  १०००

 रुपये  देकर ए  किट  वि

 मूल  अंग्रेजी  में
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 साधन

 इन  दादों के  इस  विधेयक का  समर्थन  करता हूं  ।  आशा  है  कि  माननीय  मंत्री  मेरे

 सुझावों  के  भ्रनुरूप  संशोधन  इस  विधेयक  में  करेंगे  |

 fat  रघबीर  सहाय  )  हमारे  देश  में  वकीलों  के  हितों  are  विशेषाधिकारों

 की  रक्षा  का  प्रश्न  बड़ा  महत्वपूर्ण  कौर  संयुक्त  समिति  ने  इसका  दायित्व  विधि  जीवी  परिषद्

 को  सौंपा हें  |

 हमारे  देश  में  अभी  तक  न्यायाधीशों  कौर  वकीलों  में  बड़ा  विरोध  रहा  है  ।  इसका  मुख्य  कारण

 यह  है  कि  न्यायाधीशों  कीः  मनमानी  रोकने  का  कोई  भी  उपाय  नहीं  था  ।  न्यायाधीश  बहुधा  अपनी

 शक्तियों  का  दुरुपयोग  करते  थे  झर  उसके  परिणामस्वरूप  वकील  उनके  प्रति  विरोध-भाव रखते  थे

 श्री  इसे  एक  हद  तक  दूर  किया  जा  सकेगा  ।  इसकी  व्यवस्था  के  लिये  संयुक्त  समिति  को  धन्यवाद

 देना  चाहिय े।

 इस  विधेयक  से  एक  सुधार  ate  भी  होगा  ।  अब  विधि  जीवीਂ  परिषदें  देश  की  समूची

 व्यवस्था  की  जांच  करेंगी  विधि  में  सुधार  का  सुझाव  भी  देंगी  |  यह  समूचे  देश  की  विधि  व्यवस्था

 के  हित  में  है  ।

 हमारे  देश  के  न्याय-प्रशासन  में  विलम्ब  तो  होता  ही  साथ  ही  कई  कौर  भी  खामियां  हैं  ।

 सभी  जानते  हैं  कि  न्यायालयों  में  झूठी  गवाहियां  दीਂ  जाती  हैं  ।  विधि  जीवी  परिषद्  इन  सभी  खामियों

 की  जांच
 करेगी  कौर  उनके  दूर  करने  के  सुझाव  देगी  ।  विधि  जीवी  परिषद्  के  सुझाव  इस  सम्बन्ध  में

 बड़ें  उपयोगी  सिद्ध  होंगे  ।

 विधेयक  की  यह  व्यवस्था  भी  बड़ी  उपयोगी  है  कि  विधि  जीवी  परिषदें  जरूरतमंद  विधि  बीवियों

 के  लिये  समुचित  व्यवस्था करेंगी  ।  संयुक्त  समिति  ने  इसकी  स्पष्ट  व्यवस्था  की  है  ।

 फ्री  चे०  राठ  पट्टा भि रामन  :  अन्य  जैसे  में  ऐसी  निधियां

 चालू हैं  ।  इत्यादि  के  समय  विधिजीवयिं  को  उसमें  से  सहायता  दी  जाती  हैँ  ।

 श्री  रघबीर सहाय  :  ara  है  कि  अन्य  राज्यों  में  भी  इसका  अनुसरण  किया  जायेंगी  ॥

 स्टाम्प  ड्यूटी  के  सम्बन्ध  में  संयुक्त  समिति  में  हीਂ  बड़ी  रही  थी  ।  कुछ  माननीय  सदस्य

 स्टाम्प  ड्यूटी  लगाने  बिलकुल  विरुद्ध  हैं  ।  विधि  आयोग  ने  भीਂ  इसका  विरोध  किया  था  .।  अखिल

 भारतीय  विधि  जीवीਂ  समिति  भी  भझ्रत्यधिक  स्टाम्प  ड्यूटी  के  विरुद्ध  थी  ।  मूल  विधेयक में  वकीलों  के
 पंजीयन

 की  फीस  ५  oc
 रुपये  रखी  गई  थी  ।  संयुक्त  समिति  ने  उसे  घटा  कर  २५  ०

 रुपये  कर  दिया
 था

 ।  विधि  आयोग  की  राय  थी  कि  उसे  १२५  रुपये  हीਂ  रखा  जायें  ।  यह  सिफारिश  स्वीकार  की

 जानी  चाहिये oft  ।

 जनता  को  न्याय  दिलने  के  काम  को  अधिक  महंगा  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  हमें  अधिक  से

 अधि
 क

 लोगों  को  विधि  व्यवसाय  भ्र पना ने
 कीं

 प्रेरणा  देनी  चाहिये  |  इसलिये  पंजीयन  फीस  कम  से  कम

 रखी  जानी  चाहिये  ।  बाद  परीक्षा  होगी  ate  सुयोग्य  वकील  ही  क्षेत्र  में  रह  जायेंगे  ।

 में  इसਂ  विधेयक  का
 स्वागत

 करता  हूं
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 श्री  त्यागी
 :

 प्रारम्भ  में  विधि  व्यवसाय  बहुत  पवित्र  समझा  जाता  था  ।  परन्तु  धीरे  धीरे
 स्थिति  बदलती  गई  कौर  ora  वह  जीविकोपार्जन  का  एक  साधन  मात्र  रह  गया  है  ।  श्री  सेवा  भावना

 की
 परम्परा  नष्ट  हो  गई  है  कौर  विधि  व्यवसायों  का  एकमात्र  उद्देशय  धन  कमाना  रह  गया  यह

 बात  है  कि  अन्य  व्यवसायियों  की  तरह  विधि  व्यवसायी  भी  अपना  संगठन  बनायें  ।  परन्तु

 में  समझता  हूँ
 इन

 परिषदों  को  पूर्ण  स्वतंत्रता  देना  ठीक  नहीं  होगा  ।  कभी  तक  उच्च
 न्यायालय

 के

 न्यायाधीश  के  प्रभाव  के  कारण  विधि  व्यवसायियों  पर  एक  प्रकार  का  नियंत्रण  रहता  था  ।  a  उनको

 पर्ण  स्वशासी  बना  देना  विधि  व्यवसाय  के  लिए  हानिकर  हो  सकता  है  ।  भारत में  दूसरा  कोई  भीं
 व्यवसाय

 नहीं  है  जिसे  नियंत्रण के  लिए  इतनीਂ  अधिक  शक्ति  दी  गई  हो  इसका  मतलब

 यह  नहीं  है  कि  मैं  इन  परिषदों  का  विरोध  कर  रहा  हूं  ।  ये  परिषदें  तो  रहनी  चाहिये  परन्तु  उन

 पर  से
 न्यायालयों  का  क्षेत्राधिकार  समाप्त  नहीं  जाना  चाहिए  ।  विधि  व्यवसायी  न्यायालयों

 का  सम्मान  करते  हेरफेर  उन्हीं  के  भय  से  वे  भ्रनुशासित  रहते  हैं  ।  न्यायालयों के  क्षेत्राधिकार  को

 हटा  देना  विधि  व्यवसाय  में  दुराचरण  कौर  भ्रष्टाचार  को  प्रोत्साहन  देगा
 ।

 मैं  इस
 उपबन्ध  का

 विरोध  करता  हूं  प्रौढ़  माननीय  मंत्री  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इसके  सम्बन्ध  में  भली  प्रकार
 विचार  करें  |

 विधि  व्यवसायी  परिषदों  को  सर्वोच्च  बना  देने  से  न्यायालयों  का  सम्मान  खत्म  हो
 जायेगा  |

 दूसरी  बात  जिसका  संकेत  में  करना  चाहता  हूं  वह  वकीलों  की  फीस  से  सम्बन्धित  है  ।  हम
 देखते  हैं  कि सरकार  ने  विभिन्न  व्यवसायियों  की  फीसों  पर  नियंत्रण  के  लिए  नियम  बनाये  हैं  फिर  विधि

 व्यवसायियों  के  लिए  असा  कयों  नहीं  किया  गया  है  ?  वकील  लोग  बहुत  फीसें  लेते  हैं  ।  सरकार

 को  इस  पर  कोई  नियंत्रण  लगाना  चाहिए  ।  जब  हम  समस्त  उद्योगों  के  लाभों  पर  नियंत्रण  कर  रहे

 हैं  तो
 वकीलों  के  सम्बन्ध  में  भी  वैसा  किया  जाना  चाहिए  ।

 जगन्नाथ  राव  पीठासीन

 आजकल  मुकदमेबाजी  इतनी  महंगी  हो  गई  है  कि  वकीलों  की  फीस  पर  नियंत्रण  लगाना  झ्रावश्यक

 हो  गया है

 श्री  हज़र नवीस  :  मैं  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  किसी  भी  अधिनियम  में  वकीलों  की  फीस

 निर्धारित  नहीं  की  गई  है  इसलिए  चाहे  वे  कितनी  भी  फीस  लें  वह  श्रीराम  नहीं  माना  जायेगा  ।

 वास्तव  में  प्रतीक  फीस  लिये  जाने  का  कारण  वकील  की  ख्याति  एवं  लोकप्रियता  है  |  ग्रे  वकील

 के  पास  सभी  लोग  जाना  चाहते  हैं  वे  बचाव  के  लिए  अधिक  फीस  लेते  हैं
 ।

 शी  त्यागी
 :

 मैं  उनके  महत्व  को  कम  नहीं  करना  चाहता  ।  मेरा  तात्पर्य  केवल  इतना है  कि

 उनकी  फंगस  इतनी  अधिक  होती  है  कि  साधारण  व्यक्ति  उनका  भुगतान  नहीं  कर  सकता  इसी

 कारण  बहुत  से  लोग  मुकदमा  हार  जाते  हैं  ।  उनकी  निर्धारित  की  जानी  चाहिए  ताकि

 वे
 सौदेबाजी

 न  कर  सकें
 |

 मैं  समझता हूं  कि  यह  वकील  कौर  व्यवसाय  दोनों  के  लिए  गरिमामय  होगा
 ।

 श्री  अमजद  wet
 :

 श्री  त्यागी  के  भाषण  को  बहुत  ध्यान  से  सुना  ।  उन्होंने

 विधि  व्यवसायी  परिषद  से  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीश  के  हटाये  जाने  का  विरोध  किया  ।  मेरा
 निवेदन

 है  कि  हमारे  लिए  यह  गव॑  का  विषय  होना  चाहिए  कि  इतने  समय  के  बाद  हमें  अपने  कार्यों  की

 व्यवस्था  स्वयं  करने  का  अवसर  दिया  जा  रहा  है  ।  इससे  हम  व्यवसाय  की  प्रतिष्ठा  के

 श्रनुरूप ढंग  से  कर  सकेंगे  ।  इसके  लिए
 हमें  संयुक्त  समिति  का  आभारी  होना  चाहिए  जिसने  विधेयक में  यह  परिवर्तन  किया  ।

 अंग्रेजी  में
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 श्री  अमजद  ot  ली

 जहां  तक  फीसों  का  सम्बन्ध  में  समझता  हूं  कि  अधिक  फीस  एक  योग्य  वकील  ही  ले  सकता

 है  ।  प्रत्येक  विधि  व्यवसायी की  यह  इच्छा  होती  है  कि  वह  अधिक  फीस  ले  परन्तु  सफल  वही  होता  है

 जो  इतनी  योग्यता  प्राप्त  कर  लेता  है  ।  फीस  भ्रमित  होना  व्यवसाय  के  लिए  हितकर  है  ।  प्रत

 अधिक  फीस  लेने  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।

 इसके  बाद  मैं  द्वैध  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कुछ  विचार  प्रकट  करना  हूं  ।  इसका  जन्म
 ब्रिटिश  शासन काल  में  था  कौर वह  प्रभी  भी  कुछ  स्थानों में  प्रचलित हू  ।  इसमें  दो  प्रकार के
 वकील  होते  हैं-एक जो  मुक  दमे  की  तैयारी  करते  हैं  दूसरे  जो  वास्तविक  जिरह  करते  हैं  |  वास्तव  में

 इस  प्रणाली  का  जन्म  इसलिए  sar  था  कि  भ्रंग्रेज  बैरिस्टर  हिन्दी  नहीं  जानते  थे  अतः  वे  मुकदमे

 वालों  से  बात  नहीं  कर  सकते  थे  ।  बाद  में  यह  एक  दान  की  चीज  हो  गई  तथा  हिन्दुस्तानी  लोग  भी

 विलायत  से  लौट  कर  खाने  पर  ऐसा  ही  करने  लगे  ।  इसमें  मुवक्किलों को  बहुत  परेशानी  उठानी

 पड़ती  है  क्योंकि  उन्हें  दोहरे  वकील  करने  पड़ते  हैं  ।  यह  प्रणाली  यथाशीघ्र  समाप्त  की  जानी

 चाहिए  ।

 जहां  तक  कानून  के  भ्रध्ययन  eq  है  हम  देखते  हैं  कि  उसका  स्तर  बहुत  गिर  गया  है
 ।

 कभी  स्नातक  होने  के  बाद  ही  कानून  पढ़ने  की  अनुमति  है  ।  यदि  स्नातक  होने  के  पहले  ही  कानून

 पढ़ने  की  अनुमति  दे  दी  जैसा  कि  सुझाव  दिया  गया  तो  यह  स्तर  कौर  भी  गिर  जाएगा
 ।

 इसके  अतिरिक्त  मैं  चाहता  हूं  कि  जब  कोई  व्यक्ति  वकालत  पढ़ने  के  बाद  किसी  वकील  के  साथ  रहे

 तो  उस  वकील  को  प्रमाण  पत्र  देने  में  कड़ाई  बरतनी  चाहिए  ।

 मैँ  चाहता  हूं  कि  गरीबों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  सम्बन्ध  में  भीਂ  कार्यवाही  की  जानी  चाहिए
 ।

 अच्छा  होता  कि  इस  विधेयक  में  ही  इसके  लिए  कुछ  उपबन्ध  कर  दिया  जाता
 |  जहां तक  स्टाम्प

 शुल्क  के  हटाये  जाने  का  मेरा  विचार  है  कि  उसका  कायम  रहना  ही  aly

 उससे  न  केवल  राज्य  को  होती  है  वरन  मुकद्दमेबाजी  पर  भी  नियंत्रण  रहता  है
 |

 फिर  विधेयक के  खण्ड  ६(२)  में  यह  उपबन्ध है  राज्य  विधिजीवी परिषद

 वकीलों  को  वित्तीय  सहायता  देने  के  लिए  निधि  की  स्थापना  कर  सकेगी  ।  मैं  इसका  स्वागत
 '.

 रता

 परन्तु  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  यह  कार्य  कैसे  होगा  ?  मैं  ara  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री

 इसका  स्पष्टीकरण करेंगे

 अन्त  में  मैं  खण्ड  ५२  का  निर्देश  करना  चाहता  हूं  ।  इस  खण्ड  में  उच्चतम  न्यायालय को  यह
 afer  दी  गई  है  कि  वह  यह  निर्णय  करेगा  कि  उस  न्यायालय  में  कौन  वकालत  कर  सकेगा

 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  ठीक  नहीं  है  शर  प्रत्येक  वकील  को  प्रत्येक  न्यायालय  में  वकालत  करने
 की

 अनुमति होनी  चाहिए

 श्री  नथवानी
 :

 सभापति  सर्वप्रथम  मैं  श्री  त्यागी  की  बातों  का  उत्तर

 दूंगा  ।  उन्होंने  कहा  कि  विधिजीवी  परिषदों  में  न्यायाधीशों  की  उपस्थिति  आवश्यक  है  ।  मेरा

 निवेदन है  कि  अखिल  भारतीय  विधिजीवी  समिति  ने  यह  सिफारि की  थी  कि  ऐसी  समितियों

 में  न्यायाधीशों का  रहना  वांछनीय  नहीं  है  ।  विधि  आयोग  ने  भी  सर्वसम्मति  से  यही  सिफारिश की
 थी  att  न्यायाधीश  स्वयं  भी  इन  निकायों  में  नहीं  रहना  चाहते हैं  ।  यही  नहीं  अखिल  भारतीय

 विधिजीवी  समिति  ने  यह  भी  कहा  ह  कि  विधिजीवी  परिषद  अधिनियम  की  धारा  ४(१)
 i

 pea  ह बी |  में
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 के  उपबन्ध  के  बावजूद  कुछ  राज्यों  के  उच्च  न्यायालयों  ने  न्यायाधीशों  को  विधिजीवी  परिषद  में

 नामांकित नहीं  किया  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  यदि  श्री  त्यागी  को  यह  बात  मालूम  होती  कि  वहू

 न्यायाधीशों  को  परिषद  में  बनाए  रखने  की  वकालत  न  करतें  ।

 दूसरी  बात  श्री  त्यागी  ने  यह  कही  कि  वकीलों  की  फीसें  नियंत्रित  की  जानी  चाहिए  मेरा

 निवेदन  है  कि  केवल  एक  व्यवसाय  के  सम्बन्ध  में  ऐसा  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  इसके  अतिरिक्त

 बहुत से  बड़े  वकीलों ने  स्वयं  अपनी  राय  पर  प्रतिबन्ध  लगा  रखा  है  तथा  वकीलों  को  अपनी

 प्राय पर  झ्रायकर भी  देना  पड़ता  हैं  ।  श्री  त्यागी  को  जानना  चाहिए  कि  उन्हें  एक  लाख  रुपये

 भराय  पर  ५८,०००  रुपये  कर  के  रूप  में  देने  पड़ते  हैं  ।  करापवंचन  के  प्रश्न  को  में  यहां  नहीं  लेना  चाहता

 क्योंकि  वह  एक  व्यापक  प्रश्न  हे  ।  मैं  केवल  यही  कहूंगा  कि  यदि  वकीलों  की  फीस  नियंत्रित  की

 जायगी  तो  प्रतिभावान  व्यक्ति  इस  व्यवसाय  की  पोर  भ्राकर्षित  नहीं  होंगे  ।

 इसके  बाद  मैं  देर  प्रणाली  कायम  रखने  के  प्रश्न  को  लूंगा  ।  संयुक्त  समिति  जिसके  अधिकांश

 सदस्य  विधि  व्यवसायी  उसको  जारी  रखने  की  सिफारिश  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  यह

 स्वीकार किया  गया  है  कि  यह  प्रणाली  अच्छी  है  तथा  उससे  मामलों  के  शी  कर  निबटारे  में  सहायता

 मिलती  हे
 ।

 परन्तु  उस  के  विरुद्ध  यह  आपत्ति  की  जाती  है  कि  उसमें  व्यय  बहुत  होता  है  ।  मैंने

 बम्बई  उच्च  न्यायालय  में  वकालत  की  है  तथा  मुझे  भी  उसकी  कुछ  जानकारी है  ।  पिछले  वर्षों

 में  सम्बन्धित  नियमों  काफी  सुधार  हुए  हैं  जिनके  कारण  व्यय  काफी  कम  हो  गया  reyy F में

 जब  कोट  फीस  भ्र धि नियम  लागू  हुआ  था  तो  मुख्य  न्यायाघीश  श्री  छागला  ने  दो  वर्ष  के  व्यय  के

 बिलों  का  विश्लेषण  कराया  था  तथा  उससे  यह  स्पष्ट  हो  गया  था  कि  यह  प्रणाली  उतनी  मंहगी

 नहीं  है  जितनी  कि  बताई  जाती  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  ने  कहा
 कि

 बहुत  से  मामले  इतने  साधारण  होते  हैं  कि  उनमें  दो  प्रकार  के

 वकीलों  की  भ्रावश्यकता नहीं  होती  है  ।  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  आदेश
 ३२ वे

 अन्दर  कोई  मुकदमा  हो  तो  दो  प्रकार  के  वकील  रखना  जरूरी  नहीं  ह  ।  दो  प्रकार के  वकील
 केवल

 ऐसे  मुकदमों  में  जरूरी  होते  हैं  जो  जटिल  भ्रौर  विवादग्रस्त  हों  ।
 इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि

 वर्तमान  उपबन्धों  में  कोई  नई  बात  नहीं  है  ।

 जहां  तक  एटर्नी  कौर  एडवोकेट  के  कार्य  का  सम्बन्ध  है  उसमें  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं है  कोई

 भी  वकील  भ्र पनी  इच्छा  के  भ्रनुसार  एटर्नी  बन  सकता  है  या  एडवोकेट  ।  यही  नहीं  बाद  में  भी  यदि
 कोई  एटर्नी  एडवोकेट  का  कार्य  प्रारम्भ  करना  चाहे  तो  वह  वैसा  कर  सकता  है  कौर  उसी  प्रकार
 वोकेट  एटर्नी  का  कायें  प्रारम्भ  कर  सकता  है  ।  ऐसे  उदाहरण हैं  कि  प्रसिद्ध  एमवियों  ने
 विकेट  का  कार्य  प्रारम्भ  कर  दिया  |

 अन्त  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  मद्रास  में  इस  प्रणाली
 का  समाप्त  किया  जाना  वहां  की  जनता  ने

 पसन्द  नहीं  किया  है  ।
 मद्रास  से  प्रकाशित  होने  वाले

 '

 लायर  पत्र  ने  यह  लिखा  था  कि  मद्रास  उच्च
 न्यायालय  से  द्वैध  प्रणाली  का  खत्म  fi

 में  देर  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  जो
 कया  जाना  जल्दबाजी का  कदम  रहा  है  इस  विधेयक

 है  ।  उपबन्ध  है  उन  में  किसी  प्रकार  के  परिवर्तन  की  आवश्यकता  नहीं

 fet  yar  दुबे

 मंत्री  को  बधाई  देता  हूं  ।  विधि  आयोग  ने
 मैं  इस  विधेयक  को  उपस्थित  करने  के  लिये  माननीय

 प्रतिवेदन  में  यह  कहा  है  कि  इस  व्यवसाय  में  प्रवेश
 पर  जो  कर  लगाया  गया  है  उसका  कोई

 वि  उचित  कारण  हम  नहीं  जान  सके  हैं  तथा  इंग्लैंड  अमेरिका

 मूल  अग्रेजी
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 श्री  मूलचन्द  दुबे|

 में  भी  इस  प्रकार  का  कोई  कर  नहीं  है  ।  इस  कर  को  समाप्त  कर  दिया  जाना  चाहिए  ।  दूसरी

 बात  यह  है  कि  विधिजीलियों  में  समानता  लाने  के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  मुहताजों  के  साथ  एडवोकेट

 बनाये  जाने  के  सम्बन्ध  में  जो  भेदभाव  बरता  जा  रहा  है  वह  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  यह

 हो  सकता  है  कि  मुख्तारों  के  लिए  अनुभव  की  कोई  wafer  निर्धारित  कर  दी  जाए--  या  २०  वर्ष

 परन्तु  उनको  एडवोकेट  बनने  से  वंचित  रखना  ठीक  नहीं  है  ।  मैँने  मुख्तारों के  कार्य  को  देखा  हूं

 श्र  वे  योग्यता  में  किसी  भी  प्रकार  कम  नहीं  हैं  ।

 जहां  तक  स्टाम्प  का  सम्बन्ध  संविधान  के  अ्रनुच्छेंद  २४६  में  किसी  भी  बात  के  रहते  हुए  यह

 सभा  उसके  सम्बन्ध  में  कानून  बना  सकती  है  यह  कह  सकती  है  कि  aye  कर  नहीं  लगाया जा
 सकता  है  ।  सुची  संख्या  २  में  किये  गये  उपबन्ध  के  अ्रनूसार  राज्य  सरकारें  केवल  उसकी  दरें  निर्धारित

 कर  सकती  है  परन्तु  वह  कर  किन  दस्तावेजों  पर  लगाया  जायेगा  ।  उनका  निर्धारण  केन्द्र  द्वारा  ही  किया

 जाएगा  ।  माननीय  मंत्री  को  इस  सम्बन्ध  में  विचार  करना  चाहिए  कौर  यदि  झ्रावश्यक  हो  तो

 महाधिवक्ता  अथवा  किसी  अन्य  समर्थ  अधिकारी  की  राय  लेकर  यह  fara  करना  चाहिए  कि  कोई

 कर  लगाया  जाये या  नहीं

 ora  में  मैं  यह  कहूंगा  कि  यदि  हम  विधि  व्यवसाय  में  समानता  स्थापित  करना  चाहते  हैं  तो

 उच्चतम  न्यायालय  तथा  उच्च  न्यायालय  को  यह  शक्ति  नहीं  दी  जानी  चाहिए  कि  ae  किसी  व्यक्ति
 को  किसी  न्यायालय  में  पैरवी  करने  से  इन्कार  कर  सके  ।  ag  मामला  विधि  व्यवसायी  परिषद  पर  छोड़
 दिया  जाना  चाहिए  ।  यथा  उसे  एडवोकेट  दर्ज  करने  की  शिव  दी  जानी  चाहिए  ।  इन  शब्दों

 के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समान  करता  हूं  ।

 pat  नारायण  fe  मेनन  )  :  सभापति  जब  यह  विधेयक  पेश  किया

 था  तो  विधि  व्यवसाय  के  विरुद्ध  अनेक  प्रकार  के  ग्रा रोप  लगाए  गए  थे  ।  मेरा  निवेदन है  कि

 वे  सर्वथा  निराधार  हैं  ae  मूझे  विधि  व्यवसाय  का  गर्व  है  ।  श्री  त्यागी  जैसे  अनुभवी  व्यक्ति  को

 इस  प्रकार  की  बातें  नहीं  कहनी  चाहिए  थीं  ।  इसके  अतिरिक्त  यदि  व्यवसाय में  कुछ  दोष  है  भी
 तो

 उनकी  जिम्मेदारी  समाज  पर  है  क्योंकि  विधि  व्यवसायी  समाज  के  रंग  हैं  ।  यदि  समाज  में  कोई

 दोष  होगा  तो  वह  इस  व्यवसाय  में  अवश्य  ही  प्रतिबिम्बित  होगा  ।  अतः  हमें  इस  प्रकार  की  बातें
 न

 करके  उसके  मूल  कारणों  को  जानने  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  ।

 श्री  त्यागी  ने  पहली  बात  यह  कही  कि  वकील  बहुत  झ्र धिक  फीसें  लेते  हैं  ।  मेरा  विचार  है
 कि  माननीय  सदस्य  को  पूर्ण  जानकारी  नहीं  है  ।  श्राज  अधिकांश  वकील  ऐसे  हैं  जिनकी  जीवन  की

 ्रावइ्यकताओं की  पूर्ति  भी  मुश्किल  से  हो  पाती  है  ।  ऐसे  वकील  तो  देश  में  बहुत  कम  हैं  जिनकी

 ata  बहुत  अधिक  है  ।  विधेयक  में  इस  व्यवसाय  के  सदस्यों  के  लिए  सहायता  का  उपबन्ध  किया

 जाना  इस  बात  का  प्रमाण हू  कि  अधिकांश  विधि  व्यवसायियों  की  आधिक  स्थिति  भ्रमणी  नहीं

 में  यह  नहीं  कहता  कि  जो  लोग  प्रतीक  फीस  लेते  हैं  वे  ठीक  करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध में  कानून

 बनानेसे कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  उन्हें  स्वयं  नैतिक  दृष्टि  से  श्रमिक  फीसें  न  लेने  का  प्रयत्न  करना

 चाहिए

 वास्तव  में  न्याय  के  संबंध  में  जो  दयनीय  स्थिति  हम  देखते  हैं  उसका  कारण  यह  है  कि  न्याय
 प्रशासन  बहुत  मंहगा  है  |  मेरा  निवेदन है  कि  यदि  कोई  वकील  फीस  न  भी  ले  तब  भी  निर्धन

 मिली  sist ी  में
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 इसलिए  समस्त  दोष  वकीलों  पर  मढ़  देना  प्रख्यात  भ्रनुचित  है  ।  तथ्य यह  हैं  कि  बहुत  से  वकील

 तो  वास्तव  में  जनता  की  सेवा  कर  रहे  हैं  ।  इसलिए  मे  माननीय  सदस्यों  से  यह  चन्  करूंगा  कि

 वे  वास्तविक  तथ्य  जानने  का  प्रयत्न  करे

 मेरा  निवेदन  है  कि  वकीलों  के  व्यवसाय  के  सम्बन्ध  में  जो  बातें  कही  गयी  हैं  वह  प्रमाणित

 होने  वाली  नहीं  ।  यदि  वकालत  के  पेशे  में  त्रुटियां  हैं  तो  यह  हमारे  समाज  की  बुराइयों  का  ही

 प्रतिबिम्ब  है  ।  हमें  यह  भी  समझ  लेना  चाहिए  कि  बहुत  अधिक  फीस  लेने  वाले  वकीलों  की  संख्या  बहुत

 ही  कम  है  aga  से  वकील  तो  ऐसे  हैं  कि  बड़ी  कठिनाई  से  समय  व्यतीत  कर  रहे  हैं
 ।  मेरा

 तो  यह  अनुरोध  हे  कि  उनकी  श्रमिक  उन्नति  के  लिए  सरकार  को  कुछ  करना  चाहिए
 |

 मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  वकीलों  की  फीस  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  जानी  सम्भव

 नहीं है  ।  यह  समझना  भी  गलत  है  कि  न्याय  इस  लिए  मंहगा  हो  रहा  है  कि  वकील  aga  भ्रमित

 फीस  लेते  हैं  ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिए  कि  न्याय के  सस्ते  होने  के  मानें में  वास्तविक  बाधा

 न्यायालयों की  उंची  फीस  है  ।  यह  बात  भी  सच  नहीं  है  कि  वकील  मुकदमों  को  बढ़ाते  रहते

 इस  लिए  न्याय  में  विलम्ब  हो  जाता  है  ।

 यह  भी  खेदजनक  बात  है  कि  देश  में  कानूनी  शिक्षा  का  स्तर  गिरता  जा  रहा  जिससे  विधि

 व्यवसाय  तथा  न्यायालय पर  ब्रा  प्रभाव  पड़ा  है  ।  कानूनी  शिक्षा  का  स्तर  ऊंचा  उठाने  के  लिए

 समूचित कदम  उठाना  पड़ेगा  ।  यह  समझना  गलत  है  कि  यदि  वकीलों  को  अपने  सम्बन्ध  में  सब  बातें

 तय  करने  का  अधिकार  मिल  जायेगा  तो  इसमें  बहुत  सी  बुराइयां  पैदा  हो  जायेगी  ।  पन्त में  में  यही

 कहूंगा  कि  वकीलों  को  नागरिकों  के  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  जो  भी  सम्भव  हो  करना

 इसी  से  ही  उनके  व्यवसाय  का  गौरव  होगा  ।

 पंडित  go  do  शर्मा  :  यह  बात  तो  सर्वविदित  है  कि  सभ्यता  के  इतिहास  में

 वकीलों  ने  सदेव  ही  एक  महत्वपूर्ण  भूमिका  प्रस्तुत  की  है
 ।

 जनता  के  हितों  की  रक्षा  में  उन्होंने

 बड़े  से  बड़े  बलिदान  किये  हैं  ।  मानवीय  प्रगति  में  वकालत  के  व्यवसाय  का  बड़ा  महत्वपूर्ण  स्थान  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  है  संयुक्त  समिति  ने  इसमें  काफी  सुधार  किये  है  ।  स्टैम्प  शुल्क

 के  सम्बन्ध  में  विधि  ara  ने  कहा  है  कि  इसका  समर्थन  तो  किसी  भी  शिखाधार  पर  नहीं  हो  सकता  |

 स्टैम्प  शुल्क  का  उन्मूलन  कर  दिया  जाना  चाहिए  भर  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  को  चाहिए  कि
 वह  राज्य  सरकारों के  पास  निदेश  भेजें  ।

 अब  में  परीक्षा  लेने  के  प्रदान  पर  हूं  ।  जब  एक  बार  कोई  व्यक्ति  को  विधि  सम्बन्धी

 परीक्षा यें  को  पास  करके  मुक्त  कर  लेता  तो  बाद  में  कोई  ऐसी  ad  नहीं  होनी  चाहिए  कि  यदि

 कोई  व्यक्ति  अपने  को  एक  एडवोकेट  के  रूप  में  रजिस्टर  करवाना  चाहता  तो  उसे  उसके  पूर्व  कोई
 परीक्षा पास  करनी  होगी  ।

 में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  बैध  प्रणाली  तथा  समूह  प्रणाली  को  समाप्त
 किया

 जाना  चाहिए
 ।

 इससे  भी  कठिनाइयां  काफी  सीमा  तक  कम  होंगी  ।  मुझे  पूर्ण  आशा  है  कि  इस

 घायल  के  उपबन्धों  से  काफी  लाभ  होगा  शौर  विधेयक  के  कानून  बनते  ही  वकालत  के  व्यवसाय  की

 स्थिति  में  भी  काफी  सुधार  हो  जाये  गा  ।
 ane

 मूल  wast में
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 श्री  हरविन्द  घोषाल  :  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  यह  विधेयक

 वकीलों  की  विभिन्न  श्रे  जियों  के  अन्तर  को  समाप्त  कर  देगा  ।  यह  बात  निश्चित  रूप  में  सामने
 a  रही  है  कि  देश  में  कानूनी  शिक्षा  का  स्तर  गिर  रहा  हैं  ।  परिवीक्षक लोग  परिवीक्षा  wae

 में  काम  नहीं  करते  ।  में  इस  बात  पर  जोर  देना  चाता  हूं  कि  सरकार को  इस  परिपाटी  को  रोकना

 चाहिए  |  ऐसा  देखने  में  पाया  है  कि  इस  प्रकार  जब  वे  वकील  बनते  तो  उन्हें  व्यवहारिक
 ज्ञान

 बिल्कुल  भी  नहीं  प्राप्त  हो  पाता  |

 इस  दिशा  में  एक  निवेदन  यह  भी  है  कि  न्यायालय  में  प्रक्रिया  सम्बन्धी  जो  नियम  चाल  है

 उनमें  इस  ढंग  से  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  कि  विलम्ब  न  होने  पाया  यदि  ऐसा  कर  दिया

 तो  हरनेक  भ्रष्ट  परिपटियां  समाप्त  हो  जायेगी  ।  न्यायालय  के  पदाधिकारियों  के  वेतन  में  भी

 वृद्धि  कर  दी  जानी  मेरा  मत  तो  यह  भी  है  कि  सेवा  निवृत  न्यायाधीशों तथा  विभिन्न  विभागों

 के  विधि  पदाधिकारियों  को  सेवा  निवृत्ति  के  बाद  वकालत  करने  की  शभ्रनमति  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 सभी  लोग  न्याय  प्राप्त  करने  के  लिए  अदालतें  में  खाने  से  संकोच  न  इस  उद्देश्य  की  प्राप्ति के  लिए

 न्यायालय  की  फीसों  को  कम  किया  जाना  चाहिए  |  बम्बई  भ्र  कलकत्ता  के  उच्च  न्यायालयों  में
 जो  सालीसिटर  प्रणाली  उसे  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  स्टेशन  शल्क  को  भी  कम  किया  जाना

 चाहिए |  छोटा  a  बड़ा  वकील  नियुक्त  करने  की  भ्र तुम ति  भी  दी  जानी  चाहिए  ।  यदि  बड़े  वकीलों

 को  ही  काम  मिलता  रहा  तो  छोटे  वकील  कहीं  के  न

 श्री  राम  कृष्ण गुप्त  )  :  उपाध्यक्ष  ला  कमीशन ने  अपनी  १४वीं  रिपोर्ट

 में  यह  कहा  है  कि  न्यायिक  प्रशासन  के  भ्रच्छे  संगठन  के  लिये  aes  वकील  होने  बड़े  जरूरी  यह

 बिल्कुल  सही  हू  ate  इसी  बात  को  देखते  हुए  इस  बिल  को  इंट्रोड्यूस  किया  गया  हँ  ।  हमें  यह

 देखना  है  कि  ला  कमीशन  का  इस  बिल
 को

 इंट्रोड्यूस  करने  में  जो  मुद्दा  था  वह  इस  बिल  के  पास  होने

 कहां  तक  पूरा  होगा
 ?

 ज्वाएंट  सेलेक्ट  कमेटी  ने  भी  इस  बात  पर  विचार  किया  कौर  बहुत  से  इम्प्रूवमेंट

 पेदा  किये  लेकिन  मैं  फिर  भी  समझता  हूं  कि  चार  बातें  जो  कि  बहुत  जरूरी  रह  गई  हैं  मझे

 पुरा  भरोसा  हे
 कि

 माननीय  मन्त्री  मेरी  इन  चार  तजवीजों  पर  गौर  करेंग  ताकि  इसमें  जो  कमी  है

 वह  भी  पुरी  हो  जाय  ।  में  यह  बात  इसलिये  कह  रहा  हं  कि  एक  यूनिफाईड  बार  की  हमारे  यहां  बहुत

 जरूरत है  जिसके  कि  बारे  में  ला  कमीशन  की  रिपोर्ट  में  भी  जिक्र  किया  गया  है

 देश  की  एकता  को  लाने  के  लिये  वकीलों  के  संगठन  से  देश  को  लाभ  पहुंच  सकता  खेद है  कि

 सार्वजनिक  मामलों  में  वकीलों  का  प्रभाव  कम  हो  रहा  है  |

 दूसरी  बात  मैं  स्टाम्प  ड्यूटी  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूं  ।  इस  बिल  के  इलाज  नम्बर  २४  में

 इस  बात  का  जिक्र  किया  गया  है  यह  कहा  गया  है  कि  उन्होंने  राज्य  वकील  संघ  को  २५०  रुपये  फीस

 दी  है  इसका  मतलब  यह  हम्ना  fe  जो  भी  ला  ग्रेजुएट्स  एडवोकेट  बनना  चाहेंगे  उन्हें  स्टाम्प  डूयूटी  के

 अलावा  Wo  रुपया  भी  देना  पड़ेगा  |  मैं  सामने  तमाम  स्टेट्स  की  फीगस  तो  श्राप

 को  यह  जान  कर  हैरानी  होगी  कि  बहुत  सी  ऐसी  स्टेट्स  हैं  जहां  ७५०  १०००  रुपये  के  करीब

 भी  स्टाम्प  ड्यूटी  नहीं  मिल  रही  है  |  इसका  मतलब  यह  हुआ कि कि  १००  रुपय  से  ज्यादा  एडवोकेट  बनने

 के  लिये  हर  महीने  पे  करना  पड़ेगा
 |

 श्री  हमारे  देश  के  इन्दर  बहुत  से  ऐसे  वकील  हैं  जिनकी
 कि

 दनी  १००  रुपये  से  ज्यादा  नहीं  है  श्र  ऐसी  हालत  में  ड्राप  ही  मुझे  यह  बतलायें  कि  वह  इतना  वार्डेन

 कैसे  पर्दा  कर  सकते  हैं  ?

 भ्रंग्रेजी  में
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 इस  रिपोर्ट  में  भी  इस  बात  का  जिक्र  किया  गया  है  ie  इस  बात  को  महसूस  किया  गया  है
 ।

 यह  कहा  गया  है  कि  स्टेट्स  श्रपील  कर  सकेंगी  कौर  वह  इस  बात  पर  विचार  करेंगे  लेकिन  मुझे  इस  बात

 का  डर  है  मुझे  यह  एप्रीहेंशन  है  कि  अगर  सेंट्रल  गवर्नमेंट  की  तरफ  से  इस  बात  पर  पूरा  जोर  नहीं  दिया

 गया  तो  शायद  स्टेट्स  इसके  लिये  कोई  श्रमली  कदम  न  उठायें  बल्कि  में  तो  यह  देख  रहा  हूं  कि  जो

 स्टाम्प  ड्यूटी  है  उसको  बढ़ाने  की  कोशिश  हो  रही  है  |  बहुत  सी  स्टेट्स  ने  यह  तजवीज  की  है  कि  इसको

 शर  अधिक  बढ़ा  दिया  जाय  ।  इसलिये  मेरी  यह  भ्रमित  हू  कि  इस  बारे  में  मजबूत  कदम  उठाया जाय

 शर  इसको  एबोलिश  कर  देना  चाहिये  क्योंकि  जब  श्राप  चाहते  हैं  कि  तमाम  मुल्क  के  अन्दर  एडवोकेट्स

 का  स्टैण्डर्ड  ऊंचा  हो  तो  एक  यूनिफामं  बार  बने  वह  २५०  रुपया  सालाना  पे  करें तो  में  महसूस

 करता  हूं  कि  स्टाम्प  ड्यूटी  का  जो  एडीशनल  वर्णन  हूं  वह  रिमूव  कर  दिया  जाना  चाहिए
 ।

 इसलिये

 ay  हमें  यह  देखना  है  कि  इस  बिल  के  पास  होने  से  हमारा  यह  मकसद  पुरा  हो  सकता  है  या  नहीं  |

 में  यह  महसूस  करता  हू  कि  जहां  तक  इस  बात  का  ताल्लुक  है  सबसे  पहला  सवाल  हमारे  सामने  यह  है
 कि  इस  बिल  के  सैक्शन  ६  भ्र  ७  में  जो  बार  बनेगी  उसके  फैक्शंस  का  जिक्र  किया  गया  है  ।  मैं  यह

 महसुस  करता  हूं  कि  वह  बहुत  लिमिटेड  है  ।  मैंने  ज्वाएंट  सेलेक्ट  कमेटी  की  रिपोर्ट  को  खूब  गौर  से

 पढ़ा  श्र  जो  मेजबां  ने  अ्रपने  मिनट्स  साफ  डिफरेंट  दिये  हैं  उनको  भी  पढ़ा  हैं  ।  उनमें भी  मेरी  इसी

 बात  की  ताईद  की  गई  है  ।  में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  सबसे  जरूरी  बात  यह  थी  कि  उन  फंक्दांस  को
 बढ़ाया जाता  ज्यादा  पेवसी  बार  कौंसिल  को  दी  जातीं  ताकि  बार  कौंसिल  का  जो  ऐम  मकसद

 था  उसको  वह  पूरा  कर  सकते  |  इसके  लिये  मेरी  सबसे  पहली  भ्रमित  यह  है  कि  जहां  तक  सेलेक्शन

 जजेज  का  सवाल  है  में  यह  महसूस  करता  हूं  कि  बार  कौंसिल  का  इसमें  कोई  हाथ  नहीं  होगा  कम

 से  कम  बार  की  इस  मामले  में  राय  जरूर  ले  लेनी  चाहिये  क्योंकि  उपाध्यक्ष  श्राप  भी  इस  बात

 को  तसलीम  करेंगे  कि  किसी  भी  मुल्क  के  seat  जूडिशीएरी  का  दारोमदार  एक  अच्छे  जज  के  होने

 पर  डिपेंड करता  हूँ  ।  राज  भी  हाउस  में  यह  क्वैश्चन  पाया  था  और  ला  कमीशन  ने  भी  झ्र पनी  रिपोर्ट

 में  इस  बात  को  कहा  है  कि  न्यायाधीशों  की  नियुक्ति  में  क्षेत्रीय  ate

 पालिक  प्रभाव  बहुत  काम  करते  हैं  ।

 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  श्रगर  बार  कौंसिल  को  इस  मामले  में  कौनफिडेंस  में  लिया

 उसकी  राय  ली  जाय  तो  ag  ईविल  काफी  हद  तक  दूर  हो  सकती  है  जज  मैरिट  पर  चुने  जा  सकते

 हैं
 ।

 इसलिये  मेरी  यह  aia  है  कि  इस  बात  पर  विचार  किया  जाय  शौर  बार  कौंसिल  की  पावर्स
 a  फैक्शंस  को  बढ़ाया  जाय  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  सालाना नहीं  है  ।

 श्री  राम  कृष्ण गुप्त  :  इसके  बारे  में  जो  ला  कमीशन  की  १४वीं  रिपोर्ट  है  उसमें  भी  इस  बात  की

 ताईद की  गई  है  ।

 में  समझता  था  कि  ज्वायंट  सिलेक्ट  कमेटी  इस  बात  पर  विचार  करेगी  शर  इस  बिल  में  कोई  न

 कोई  ऐसी  gare  ज़रूर  जिससे
 कि

 स्टाम्प  ड्यूटी  को  एबालिश  कर  दिया  जाय  ।  जहां  तक
 ज्वायंट

 सिलेक्ट  कमेटी  के  तमाम  मेम्बरान  का  सवाल  मिनट्स  श्राफ  विसेन्ट  को  भी  देखने  से  पता  लगता  है

 कि
 वे  इस  बात  के  बहुत  ज्यादा  हक  में  थे

 ।
 जहां  तक  कांस्टीट्यूशनल  डिफीकल्टी

 का  सवाल मैंने

 उसको  देखा  है  कौर  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  इसमें  कोई  कांस्टीट्यूशनल  डिफीकल्टी  नहीं  वर्ना  डाउट
 का  सवाल  पैदा  ही  नहीं  हो  सकता  था

 ।
 इसलिये  मैं  इस  बात  पर  खास  तौर  पर  ज़ोर  देता  हूं

 कि
 मेरी

 इस  बात  को  जरूर  स्वीकार  कर  लिया  जाय  कौर  मुख्तलिफ  स्टेट्स  में  जो  स्टाम्प  ड्यूटी  लगाई  गई

 उसको  मुकम्मल  तौर  पर  एबीसी  कर  दिया  जाय
 ॥
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 र्थ  रामकृष्ण  गीत

 यह  बात  ठीक  है  कि  जो  बार  कौंसिल  वह  इस  मामले  पर  विचार  कर  सकती  हैं

 शर  वह  इस  बारे  में  जो  राय  उस  पर  विचार  हो  सकता  लेकिन मैं  करता हं  कि  इसके

 साथ  साथ  श्राप  इस  बात  को  तस्लीम  करेंगे  कि  यह  एक्ट  तब  लागू  जबकि  यह  बिल  पास  हो
 जायगा |  हिन्दुस्तान  में  काफी  से  ज्यादा  वकील  ऐसे  जो  यह  एक्स्ट्रा  वर्णन  बर्दाशत  नहीं  कर  सकेंगे

 भ्र  न»  श्राप  को  विपिन  टू  यीझ्जें  बतौर  एडवोकेट  एनरोल  नहीं  करा  सकेंगे  |  इसलिये  में  महसुस

 करता  हूं  कि  इस  बिल  के  पास  होने  से  पहले  ०»  +  «»+  #

 fat  अमजद  चली  :  माननीय सदस्य  भ्रांति  में  २५०  रुपये  फीस  केवल  एक  ही  बार  देनी

 होती  वार्षिक  नहीं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  रिकार्ड  में  गलत  बात  नहीं  जानी  चाहिये  ।

 पंडित go  चे  उनकी  जबान  से  निकल  गया  है  |

 श्री  राम  कृष्ण  ला  कमी दान  की  रिपोर्ट  में  इस  बात  को  कहा  गया  है  कि  हमारे  सामने

 दूसरा  सबसे  बड़ा  सवाल  यह  है  कि  हमारे  प्रोफ़ेशन  एडवोकेट्स  स्टैण्डर्ड  श्राफ  लिविंग  कैसे

 ऊंचा  किया  जाये
 ।

 मैं  समझता  हूं  कि  इसके  लिये  बार  कौंसिल  की  राय  ली  जाये  शौर  उसको  यह  पावर
 दी  जाये  कि  सिस्टम  के  रिफार्म  के  लिये  वे  जो  तजवीज़  पेश  करें  उन  पर  विचार हो  सके  ।  हम  देखते

 हैं  कि  हमारा  मौजूदा  सिस्टम  ब्रिटिश  सिस्टम  की  लिगेसी  है  कौर  इसमें  बहुत  से  डिफेक्ट्स  हैं
 ।  इस

 सिलसिले  में  मैं  खास  तौर  पर  दो  बातों  का  ज़िक्र  करना  चाहता  हूं  ।

 द्
 सबसे  पहली  बात  यह  है  कि  फ़ैसलों  में  इनश्नाडिनेट  डिले  होती  है

 ।
 इस  बात

 का  जिक्र  ह

 से  पहले  कई  माननीय  सदस्यों  ने  भी  किया  है  ।  इस  तरफ  ध्यान  देने  की  बहुत  ज्यादा  जरूरत
 ताकि

 मुकदमा जात के  फैसलों  में  ज्यादा  डिले  न  क्योंकि  श्राप  इस  बात  को  तस्लीम  करेंगे
 कि  जस्टिस

 डिलेड  इज़  जस्टिस  डिनाइड  ।

 इसके  अलावा  हमारा  मौजूदा  सिस्टम  बड़ा  कास्ट ली  है  कौर  गरीब  आदमी  इससे  फायदा  नहीं

 उठा  सकते  हैं  ।  हाईकोर्ट  श्र  सुप्रीम  कोर्ट  में  जाने  के  लिये  बहुत  ज्यादा  रुपया  खच  करना  पड़ता

 है  ।  इसलिये  मैं  समझता  हूं  कि  मौजूदा  सिस्टम  को  चीप  कौर  सिम्पल  बनाने  के  लिये  भी  कोशिश  की

 ताकि  हर  आदमी  आसानी  से  इस  से  फायदा  उठा  स+  कौर  से  जस्टिस  हासिल  कर  सके
 |

 ज्वायंट  सिलेक्ट  कमेटी  ने  मोड़  ग्राफ  इलैक्शन  के  बारे  में  जो  तजवीज  पेदा  की  मेरे  ख्याल  में

 वह  बहुत  प्रति  है  कौर  पहले  सिस्टम  पर  एक  इम्परूवमेंट  है  ।  भ्रारिजनल  तजवीज़ यह  थी  कि  बार

 कौंसिल का  इलेक् दान  लेकिन  ज्वायंट  सिलेक्ट  कमेटी  ने  उस  को  इम्प्रूव  किया  है  कौर

 सिस्टम  साफ  प्रो पोर्श नल  रिप्रेज्न्टेशन  बाई  मैन्ज  आफ  दि  सिंगल  टांसफरेबल  ale  के  मुताबिक  इलैक्शन

 होगा ।  में  समझता  हूं  कि  इस  तरीके  से  हर  एक  सैक्शन  के  वकील  एडवोकेट्स  इफेक्ट  हो  सकेंगे

 शरर  बार  कौंसिल  पर  एक  ग्रुप  था  एक  सेक्शन  की  मानोपली  नहीं  हो  सकेगी  ।

 राखी  में  में  सिर्फ  इतना  कहना  चाहता  हूं  कि  जो  २४५०  रुपये  की  फीस  रखी  गई  उसके

 बारें  में  ज्वायंट  सिलेक्ट  कमेटी  के  दो  मेम्बरों  ने  यह  जोर  दिया  है  कि  वह  Re  रुपये  से
 ज

 नहीं  होनी

 क्योंकि  जैसा
 कि

 मैंने  पहले  भी  ज़िक्र  किथा  उनको  स्टाम्प  ड्यूटी  के  तौर  पर  इकट्ठा  रुपया

 देना  पढ़ेगा
 ।

 इसलिये
 म

 समस्त  हूं
 कि

 इस  बर्डन  को  ज्यादा  कम  किया  जावे
 ।

 मूल
 अँगरेजी

 में
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 इन  दादों के  साथ  मे  यह  उम्मीद करता  हूं  कि  इन  बातों  पर  जरूर  विचार  किया
 जायेगा

 श्र  इस  बिल  में  जो  दो  चार  कमियां  उन  को  दूर  करने  की  कोशिश  की  जायेगी  |  खास  तौर  पर  जो

 स्टाम्प  डयूटी  का  मामला  उसको  मैं  बहु  त  प्रथम  समझता  हूं  और  मुझे  उम्मीद  है  कि  उसको  बालिश

 करने  की  पूरी  कोशिश  की  जायेगी  ।

 पैथी  न०  मुनिस्वाभी  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हुं  ।  इस  पर  में

 कुछ  निवेदन  करूंगा  |  मेरा  मत  यह  है  कि  विधि  व्यवसाय  में  नैतिक  म्यों  का  क्लास  के  लिये  मुख्यतः

 वकीलों  की  भीड़भाड़  जिम्मेदार  है  ।  म  तो  यह  चाहता  हूं  कि  एडवोकेटों  की  संख्या  की  सीमा  निर्धारित

 कर  देनी  चाहिये  ।  यह  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये  कि  वरिष्ठ  कौर  कनिष्ठ  एडवोकेट ों  के  परस्पर  सम्बन्ध

 इस  प्रकार  हों  कि  वरिष्ठ  एडवोकेट  कनिष्ठ  एडवोकेटों  की  उपेक्षा  न  कर  पायें  ।

 विधेयक  में  वकीलों  इत्यादि  के  एडवोकेट  के  रूप  में  रजिस्टर  होने  के  बारे  में  विधिजीवी  परिषदों

 द्वारा  नियम  बनाने  का  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  की  व्यवस्था  का  होना  बड़ा  जरूरी  है  ।  इसके

 भ्र ति रिक्त  एडवोकेटों  के  लिये  वायु  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  |  यह  व्यवस्था  भी  होनी  चाहिये

 कि  जो
 लोग  १९५५  अथवा  gays  से  पूर्व  एडवोकेट  बने  हैं  उन  पर  खण्ड  ५२  के  उपबन्ध लागू  नहीं

 किय  जाने  चाहियें
 ।  इन  दादों  से  मै  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  दोचन  :
 इस  विधेयक  की  सब  से  बड़ी  खूबी  यह  है  कि  इसने  उन

 वकीलों  को  कुछ  संरक्षण  प्रदान  जिन्हें  वकालत  के  पेशे  में  पर्याप्त  राय  नहीं  हो  रही  है  ।  परन्तु

 यह  खेद  की  बात  है  कि  विधेयक  में  इन  लोगों  की  सहायता  के  लिए  व्यवस्था  करने  वाला  कोई  उपबन्ध

 नहीं  रखा  गया
 ।

 मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  इस  प्रकार  का  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिए  ।

 विधि  जीवी  परिषद  को  इतने  भ्रमित  काम  सौंप  दिये  हैं  कि  उन्हें  पुरा  करने  की  कोशिश  में

 परिषद  के  निर्माण  का  उद्देश्य  पूरा  होने  से  न  रह  जाये  ।  परिषद  को  केवल  तीन  मुख्य  काम  अर्थात

 वकीलों  के  अ्रघिकारों  की  विधि  सुधार  को  बढ़ावा  देना  कानून  की  सौंपे  जाने  चाहिए
 थे

 x
 |

 में  इस  कौर  भी  मंत्री  महोदय  का  a  श्रीकृष्ण  करवाना  चाहता  हूं  कि  अनुशासन  सम्बन्धी

 निकाय  के  बारे  में
 जो

 प्रक्रिया  है  वह  जटिल  है  ।  इसे  सरल  बनाया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा न  हो  कि

 यह  विधेयक  भी  सफल  हो  जाये  |

 इसके  पहचान  लोक-सभा
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